इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


क्रमांक 4 ] 


( क ) 

( ख ) 

( ग ) 


( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक , 
( 1 ) अध्यादेश 

( 1 ) प्रारूप नियम , 
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श 


सत्यमेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 27 जनवरी 2023 - माघ 7 , शक 1944 


भाग ४ 

विषय - सूची 

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन 

( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , 
( 2 ) अन्तिम नियम . 

भाग ४ ( क ) – कुछ नहीं 

भाग ४ ( ख ) — कुछ नहीं 

भाग ४ ( ग ) 

अंतिम नियम 


विमानन विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2023 


( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक , 
( 3 ) संसद् के अधिनियम . 


क्र . एफ -1-10-2001 - पैंतालीस - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश विमानन विभाग ( राजपत्रित - तकनीकी ) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम , 2003 में 
निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात् : 
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उक्त नियमों में अनुसूची - दो में , 

" 


( 1 ) 


( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


( 3 ) 


संशोधन 


[ भाग 4 ( ग ) 


अनुकमांक 4 में , कालम ( 3 ) में , मद ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित 
की जाए , अर्थात् : 


I 

" ( ख ) कुल 3000 घण्टे उड़ान भरने का अनुभव जिसमे मल्टी इंजिन वाले किसी 
हेलीकाप्टर पर पाइलट - इन - कमांड के रूप में 750 घण्टे । " 


अनुकमांक 6 में , कालम ( 3 ) में , मद ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित 
की जाए , अर्थात् : 


" ( ख ) कुल 2000 घण्टे उड़ान भरने का अनुभव जिसमे मल्टी इंजिन वाले किसी 
हेलीकाप्टर पर पाइलट - इन - कमांड के रूप में 500 घण्टे । " 


अनुकमांक 8 में , कालम ( 3 ) में , मद ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित 
की जाए , अर्थात् : 


" ( ख ) कुल 1000 घण्टे उड़ान भरने का अनुभव जिसमे मल्टी इंजिन वाले किसी 
हेलीकाप्टर पर पाइलट - इन - कमांड के रूप में 250 घण्टे । " 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
कमल सोलंकी , उपसचिव . 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 

Bhopal , the 13th January 2023 


F - 1-10 / 2001 / XLV , In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the 
following further amendments in the Madhya Pradesh Aviation Department ( Gazetted 
Technical ) Service Recruitment and Service Condition Rules , 2003 , namely : 


In the said rules , in Schedule - II , 
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AMENDMENTS 


( 1 ) 

In serial number 4 , in column ( 3 ) , for item ( b ) , the following item shall be 
substituted namely : 


" ( b ) A total of 3000 hours of flying experience , in which pilot - in - command on 
a helicopter with multi - engine 750 hours " 


( 2 ) 

In serial number 6 , in column ( 3 ) , for item ( b ) , the following item shall be 
substituted namely : 


" ( b ) A total of 2000 hours of flying experience , in which pilot - in - command on 
a helicopter with multi - engine 500 hours " 


( 3 ) 

In serial number 8 , in column ( 3 ) , for item ( b ) , the following item shall be 
substituted namely : 


" ( b ) A total of 1000 hours of flying experience , in which pilot - in - command on 
a helicopter with multi - engine 250 hours " 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 
KAMAL SOLANKI , Dy . Secy . 


46 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


क्र . एफ - 9-20-2021 - अ -73 

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2023 

राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ( वर्तमान में सूक्ष्म , 
लघु और मध्यम उद्यम विभाग ) के आदेश क्रमांक 11208-3209 - ग्यारह - अ , 
दिनांक 26 अगस्त , 1974 से मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता जिल्द -2 के विद्यमान 
परिशिष्ट -5 में प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन 
संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेश , निर्देश / नियम निष्प्रभावी करते हुए संलग्न 
परिशिष्ट अनुसार मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम , 
2015 ( यथा संशोधित -2022 ) तत्काल प्रभाव से जारी कर लागू करता है । 


1 . 


मध्य प्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम -2015 
( यथा संशोधित 2022 ) 


भाग 


- 


[ भाग 4 ( ग ) 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
पी . नरहरि , सचिव . 


1 वस्तुओं का उपार्जन 


परिशिष्ट 


प्रस्तावना ( Introduction ) 

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता , समयबद्धता , मितव्ययिता , पारदर्शिता , 
गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ - साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु 
उद्यम तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन , शासकीय 
विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु " मध्यप्रदेश भण्डार 
क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 ( यथा संशोधित -2022 ) " लागू करता है । 


भाग 4 ( ग ) ] 


2 . 


प्रभावशीलता ( Applicability ) 

ये नियम मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों , पंचायत एवं नगरीय 
निकायों , राज्य शासन की 50 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता वाले समस्त 
उपक्रमों , निगमों , मंडलों , विपणन संघ , सहकारी संस्थाओं , मंडी बोर्ड एवं कृषि उपज 
मंडी समितियों पर प्रभावशील होंगे । ये नियम राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन 
हेतु समय - समय पर विनिर्दिष्ट निकाय , संस्थान अथवा अभिकरण आदि पर भी 
लागू होंगे । यह नियम निम्नलिखित संस्थानों की उन गतिविधियों पर लागू नहीं 
होंगे , जहां पर म.प्र . के हस्तशिल्पियों / कारीगरों द्वारा उत्पादित सामग्री का 
क्रय , विक्रय हेतु किया गया हो : 


2 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


क्र . 

संस्था का नाम 

गतिविधि 

1. संत रविदास म.प्र . हस्तशिल्प संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से 

एवं . हाथकरघा विकास निगम 

विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में 

म.प्र . खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 

संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से 

विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में 
म.प्र . लघु उद्योग निगम संचालित एम्पोरियमों के माध्यम से 
मर्यादित 

विक्रय हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में 


3 . 
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3 . 


1 


परिभाषाएँ ( Definitions ) 

3.1 क्रयकर्ता ( Indentor ) से अभिप्रेत है क्रय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत 
सक्षम प्राधिकारी । 
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3.2 सामग्री ( Goods ) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता द्वारा लोक दायित्व के निर्वहन में 
उपयोग हेतु क्रय की जाने वाली वस्तुयें लेकिन इसमें पुस्तकें , प्रकाशन , 
सामायिक पत्र - पत्रिकायें आदि शामिल नहीं हैं । 

3.3 उपार्जनकर्ता अभिकरण से अभिप्रेत है क्रयकर्ता की मांग के परिप्रेक्ष्य में 
प्रदायकर्ता के माध्यम से सामग्री / सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य 
शासन द्वारा नियम 6 के तहत् अधिकृत संस्था | 

3.4 

जेम ( GeM ) से अभिप्रेत है , भारत सरकार द्वारा स्थापित गवर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस ( Government e - marketplace ) 

3.5 

प्रदायकर्ता ( Supplier ) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता को लोक सेवाओं के सम्बन्ध 
में उपयोग हेतु वस्तुयें / सेवायें प्रदान करने वाले निर्माता / सेवा प्रदाता 
/ उद्यम / विभाग / संस्था / फर्म / प्रदेश में गठित स्व - सहायता समूह . 
/ व्यक्ति आदि । 


3.6 निविदा प्रपत्र ( Tender Document ) से अभिप्रेत है ऐसे समस्त दस्तावेज 
जिनमें किसी सामग्री / सेवा की आवश्यकता , मात्रा , तकनीकी विवरण एवं 
विशिष्टियां , क्रय / उपार्जन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुमानित मूल्य प्रदाय 
स्थल , कार्य की सूची , कार्य का तिथिवार निर्धारण , कार्य सम्पादन की 
अंतिम तिथि , सुरक्षा निधि / गारंटी मनी भुगतान की शर्त आदि सहित 
क्रय हेतु आवश्यक अन्य सभी जानकारियां समाहित हों तथा जिसका 
प्रकाशन निविदा दस्तावेज के रूप में किया गया है । 


3.7 


निविदा ( Tender ) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना के प्रतिउत्तर में 
सामग्री / सेवायें प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत औपचारिक 

प्रस्ताव | 

3.8 

निविदा आमंत्रण प्राधिकारी ( Tender Inviting Authority ) से अभिप्रेत है 
निविदा आमंत्रित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी । 

3.9 निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ( Tender Accepting Authority ) से अभिप्रेत 
है निविदा स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी । 


भाग 4 ( ग ) ] 
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3.10 निविदाकर्ता ( Tenderer ) से अभिप्रेत है निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति , 
फर्म अथवा कम्पनी 


3.11 आरक्षित सामग्री ( Reserved Item ) से अभिप्रेत है समय - समय पर पुनरीक्षण 
के अध्यधीन नियम 6 अनुसार इन नियमों के परिशिष्ट " अ " में 
उल्लेखित वस्तुएँ । 

3.12 अनारक्षित सामग्री ( Unreserved Item ) से अभिप्रेत है आरक्षित सामग्री को 
छोड़कर अन्य सामग्री | 

3.13 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से अभिप्रेत है , सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम विकास 
अधिनियम , 2006 की धारा -7 अंतर्गत परिभाषित प्रदेश में स्थापित उद्यम 


i 


3.14 मध्यप्रदेश में स्थित सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम से अभिप्रेत है , सूक्ष्म , 
लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006 के अंतर्गत परिभाषित 


ऐसे सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम जिनका कार्य स्थल एवं पंजीकृत 
कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य में स्थित हों । 


3.15 Quality and Cost Based Selection ( QCBS ) से अभिप्रेत है गुणवत्ता और 

लागत आधारित चयन की एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया जिसमें प्रस्ताव की 
गुणवत्ता और सेवाओं की लागत के दृष्टिगत सफल निविदाकर्ता का चयन 

1 

3.16 स्टार्टअप से अभिप्रेत है , वे स्टार्टअप जिनको भारत सरकार , वाणिज्य एवं 
उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इण्डिया संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गई 
हो तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय म.प्र . राज्य में स्थित हो । 

3.17 स्थानीय सामग्री ( Local content ) से अभिप्रेत है भारत में किया गया मूल्य 
संवर्धन | 


3.18 प्रथम श्रेणी स्थानीय आपूर्तिकर्ता ( Class I Local Supplier ) से अभिप्रेत है 
ऐसा प्रदायकर्ता / सेवा प्रदाता , जिनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवा / 
सामग्री में न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक का मूल्य संवर्धन देश 
में किया गया हो । 


3.19 द्वीतीय श्रेणी स्थानीय आपूर्तिकर्ता ( Class - II Local Supplier ) से अभिप्रेत है 
ऐसा प्रदायकर्ता / सेवा प्रदाता , जिनके द्वारा प्रदान की जा रही 
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सेवा / सामग्री में न्यूनतम 20 प्रतिशत या उससे अधिक , परन्तु 50 
प्रतिशत से कम का मूल्य संवर्धन देश में किया गया हो । 

3.20 क्रय प्राथमिकता का प्रतिशत ( Margin of purchase preference ) से 
अभिप्रेत है कि एल -1 दर से क्लॉस 1 स्थानीय प्रदायकर्ता द्वारा अधिक 
प्रस्तुत की गई दरों की अधिकतम सीमा । 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


3.21 MP Tenders Portal से अभिप्रेत है म.प्र . शासन द्वारा निविदा आमंत्रण हेतु 
अधिकृत / संसूचित पोर्टल | 


3.22 PQR ( Pre Qualification Requirement ) से अभिप्रेत है निविदा हेतु निर्धारित 
पूर्व अर्हता । 


4 . 


क्रय के मूल सिद्धांत : 

लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही 
होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता , समयबद्धता , मितव्ययिता , 
पारदर्शिता , गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ - साथ प्रदेश के 
सूक्ष्म तथा लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित 
और समान व्यवहार रखे । 


विभागों द्वारा GeM Portal अथवा MP tender Portal में से किसी भी पोर्टल 
पर निविदा आमंत्रित करने की दशा में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा 
उपार्जन नियम 2015 ( यथा संशोधित 2022 ) का पालन अनिवार्य रूप से किया 
जाए | GeM Portal के माध्यम से खरीदी करने पर भी मध्यप्रदेश भण्डार क्रय 
तथा सेवा उपार्जन नियम -2015 ( यथा संशोधित 2022 ) का पालन किया जाना 
बंधनकारी है । 

क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी : 

क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा किए गए 
वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश . 
से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे । निगमों , मण्डलों तथा अन्य अर्द्धशासकीय 
संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित 
होंगे । 


5 . 


भाग 4 ( ग ) ] 


6 . 


( 0 ) 


राज्य शासन के उपक्रमों से बिना निविदा आमंत्रित किये सेवाओं के 
उपार्जन का प्रावधान : 


राज्य शासन कतिपय वस्तुओं को किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण 
के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा । परिशिष्ट - अ में वर्णित 
वस्तुओं का क्रय इन नियमों के परिशिष्टों में उल्लेखित उपार्जनकर्ता 
अभिकरणों के माध्यम से किया जाएगा । 

( ii ) शासन के निम्न संस्थानों का उपयोग उनके समक्ष दर्शाई गई सेवाओं के 
उपार्जन के संबंध में किया जा सकेगा । सक्षम क्रयकर्ता अधिकारी इन 
संस्थानों को निम्नलिखित सेवाओं के उपार्जन हेतु बिना निविदा आमंत्रित 
किये सीधे आदेश दे सकेंगे अथवा इसका उपार्जन खुली निविदा के 
माध्यम से कर सकेंगे : 
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क्र . संस्था का नाम 

1. म.प्र . माध्यम 


6 . 


2. म.प्र . राज्य पर्यटन विकास 
निगम 

3. म.प्र . पाठ्यपुस्तक निगम 

4. म.प्र . 

स्टेट 


7 . 


- 


केटरिंग एवं ईवेंट मैनेजमेंट से 
संबंधित सेवा 

शैक्षणिक पुस्तकें 

सॉफ्टवेयर विकास , सैटेलाईट ईमेज 
आदि के उपार्जन एवं विश्लेषण 
संबंधी कार्य तथा प्रशिक्षण संबंधी 
सेवाएं एवं ड्रोन से संबंधित सेवाएं 

5. उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र . प्रशिक्षण . संबंधी . सेवाएं एवं 

( CEDMAP ) 


डेव्हलपमेंट 

( MPSEDC ) 
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इलेक्ट्रानिक 

कार्पोरेशन 


म.प्र . पब्लिक हेल्थ सर्विसेस 

कार्पोरेशन लिमिटेड 


एम.पी. स्टेट 

डेयरी फेडरेशन लि . 


सेवा 

प्रचार - प्रसार , प्रिंटिंग एवं ईवेंट 
मैनेजमेंट से संबंधित सेवा 


उपार्जन हेतु संपादित दर संविदा 

स्टेट कोआपरेटिव दुग्ध एवं दुग्ध संबंधी उत्पाद 


आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु 

औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों के 
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7 . 
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अनारक्षित सामग्री का क्रय / उपार्जन : 


[ भाग 4 ( ग ) 


अनारक्षित सामग्री का क्रय नियम 8 , 9 एवं 10 में उल्लेखित प्रावधानों के 
अनुसार क्रयकर्ता द्वारा किया जाएगा । ऐसी सामग्री की दरें जेम ( GeM ) में 
उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा जेम ( GeM ) से सामग्री क्रय की जा 
सकेगी । चाहे गये स्पेसिफिकेशन उपलब्ध न होने पर भण्डार क्रय नियम के 
प्रावधान के तहत क्रय किया जा सकेगा । 


GeM पोर्टल से क्रय किये जाने की दशा में दरों की युक्तियुक्तता 
( Reasonability of rate ) क्रयकर्ता द्वारा प्रमाणित की जाएगी | GeM पोर्टल से क्रय 
की स्थिति में क्रय की जाने वाली सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य रूपये 2.50 
लाख ( रूपये दो लाख पचास हजार मात्र ) से अधिक होने पर GeM पोर्टल पर 
निविदा द्वारा क्रय किया जा सकेगा । 

8. रुपये 50,000 / - तक की सामग्री का बिना कोटेशन के क्रय : 

बिना कोटेशन के सामग्री के क्रय ( Purchase of Goods without Quotation ) 
के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण - पत्र के आधार पर कोटेशन या निविदा 
आमंत्रित किये बगैर प्रत्येक अवसर पर रूपये 50,000 / - ( रुपये पचास हजार 
मात्र ) तक के मूल्य के अनारक्षित सामग्री का क्रय GeM पोर्टल / स्थानीय 
बाजार के माध्यम से किया जा सकेगा । 


क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा इस पद्धति का उपयोग समस्त बजट शीर्षों के 
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच बार किया जा सकेगा । 


9. विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय : 

प्रत्येक शासकीय कार्यालय के लिए कार्यालय प्रमुख के द्वारा कार्यालय में 
पदस्थ शासकीय सेवकों की विभागीय क्रय समिति गठित की जाएगी । 
अर्धशासकीय संस्थाओं में विभागीय क्रय समिति का गठन संस्था के वरिष्ठतम 
अधिकारी ( यथा प्रबंध संचालक , आयुक्त , मुख्य कार्यपालन अधिकारी ) के द्वारा 
किया जाएगा । विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक 


भाग 4 ( ग ) ] 
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अवसर पर रूपये 50,000 / - ( रुपये पचास हजार मात्र ) से अधिक और रूपये 
2,50,000 / - ( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) तक के मूल्य की अनारक्षित 
सामग्री का क्रय किया जा सकेगा । 


विभागीय क्रय समिति में उचित स्तर के न्यूनतम तीन सदस्य होंगे 
जिनमें से यथासंभव एक सदस्य वित्तीय मामलों का जानकार होगा । यह 
समिति जेम पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न विक्रेताओं में से न्यूनतम तीन 
निर्माताओं के उत्पादों की उपयुक्तता , गुणवत्ता , विनिर्देशन ( स्पेसिफिकेशन ) और 
प्रदाय अवधि आदि का तुलनात्मक अध्ययन कर न्यूनतम दर के निर्माता से 
उत्पाद क्रय करने की अनुशंसा निम्नानुसार प्रमाण - पत्र पर करेंगे : 

. 


" प्रमाणित किया जाता है कि हम 

क्रय समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इस बात से 
संतुष्ट हैं कि जिस सामग्री के क्रय की अनुशंसा की गई है , वह आपेक्षित 
विनिर्देशनों ( स्पेसिफिकेशन ) और गुणवत्ता के अनुरूप है । " 


( 10.1.1 ) 


...... 


इस पद्धति का उपयोग वर्ष में पांच बार ( समस्त बजट शीर्ष में ) से 
अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा । 

'10 . निविदाओं के संबंध में : 

( 10.1 ) खुली निविदा : 


क्रय की जाने वाली सामग्री तथा सेवाओं का अनुमानित मूल्य रुपये 
2.50 लाख ( रूपये दो लाख पचास हजार मात्र ) से अधिक होने 
अथवा नियम 9 में निर्धारित पद्धति से क्रय करना संभव अथवा 
वांछनीय न होने की दशा में खुली निविदा के माध्यम से क्रय की 
कार्यवाही की जायेगी । खुली निविदा हेतु 
https://mptenders.gov.in की ई - टेण्डरिंग प्रणाली अथवा जेम 
( GeM ) से भी निविदा आमंत्रित की जा सकेगी । निर्माण कार्य 
( Tender of Works ) से संबंधित निविदाएं MP Tenders Portal पर 
यथावत् आमंत्रित की जा सकेंगी । 
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( 10.1.2 ) 


( 10.1.3 ) 


( i ) 


: 


( 10.1.4 ) 
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जन हानि की आशंका होने पर । 

( ii ) परिसंपत्ति के नुकसान होने या समय पर कार्य न होने पर राज्य / 
क्रेता पर वित्तीय भार बढ़ने की आशंका होने पर 

- 

( iii ) निविदा प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा निविदा प्रकाशन दिनांक से 
न्यूनतम 03 दिवस अथवा 07 दिवस हो सकेगी । इस प्रकार 07 
दिवस की निविदा हेतु निविदा स्वीकृतकर्ता अधिकारी से एक श्रेणी 
उच्चतर स्तर के अधिकारी ( Next Higher Authority ) से अनुमोदन 
प्राप्त किया जाना होगा तथा 03 दिवस की निविदा हेतु प्रशासकीय 
विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा । 


( 10.1.5 ) 


भाग 4 ( ग ) 


ई - पोर्टल के अतिरिक्त व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक 
राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में 
संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा निविदा का विस्तृत 
विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा । 


· 

सामान्यतः निविदा सूचना के प्रकाशन दिनांक से अथवा निविदा 
दस्तावेज के पोर्टल पर अपलोड होने के दिनांक से , जो भी बाद में 
हो , न्यूनतम 21 दिवस का समय निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु दिया 
जाना होगा । विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए 
अल्पकालिक निविदा भी आमंत्रित की जा सकेगी जिसमें निविदा 
प्रस्तुत करने हेतु समय - सीमा निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 
14 दिवस होगी । इससे कम समय की अल्पकालिक निविदाएं 
( Short Tender ) निम्नलिखित दशा में आमंत्रित की जा सकेंगी 


जेम ( GeM ) पोर्टल / ई - टेण्डर पोर्टल पर उपलब्ध रिवर्स ऑक्शन 
( Reverse Auction ) प्रोसेस का उपयोग भी किया जा सकेगा । 


क्रयकर्ता विभाग चाहे तो जेम ( GEM ) / www.mptenders.gov.in पर 
खुली निविदा आमंत्रित करने के लिए म.प्र . लघु उद्योग निगम की 
सेवाएं ले सकते हैं , जिसके लिए निगम को निविदा मूल्य का 0.5 
प्रतिशत सेवा शुल्क देय होगा । 


भाग 4 ( ग ) ] 


( 10.2 ) 


( 10.2.1 ) 


( 10.2.2 ) 


( 10.2.3 ) 


( 10.2.4 ) 


एकल स्त्रोत से क्रय हेतु निविदा : 


( 


निम्नलिखित परिस्थितियों में एकल स्त्रोत से क्रय / उपार्जन का 
सहारा लिया जा सकेगा : 
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यह प्रयोक्ता विभाग / संस्था की जानकारी में है कि केवल एक 
फर्म विशेष ही अपेक्षित माल की विनिर्माता है । 


आपात स्थिति में किसी अपेक्षित माल को विशेष स्रोत से खरीदना 
आवश्यक है और ऐसे निर्णय का कारण रिकार्ड किया जाना चाहिए 

तथा इस प्रकार के क्रय हेतु क्रयकर्ता अधिकारी से एक श्रेणी 
उच्चतर स्तर के अधिकारी ( Next Higher Authority ) का अनुमोदन 
प्राप्त किया जाएगा । 


( अ ) मेसर्स 
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▸ 


एकल स्त्रोत से क्रय हेतु निविदा ( Single Source Tender ) के माध्यम 
से समस्त क्रय सिर्फ GeM पोर्टल के माध्यम से किया जाए । GeM 
पोर्टल पर वेंडर उपलब्ध न होने की दशा में म.प्र . भण्डार क्रय तथा 
सेवा उपार्जन नियम -2015 ( यथा संशोधित 2022 ) के प्रावधान के 
अन्तर्गत निविदा , बुलाई जाए । अन्य माध्यम से क्रय संबंधी 
युक्तियुक्त निर्णय विभाग प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा । 


t 


एकल स्त्रोत से क्रय / उपार्जन करने से पहले मंत्रालय / विभाग 
/ संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित फार्म में औचित्य 
वस्तु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा : 

द्वारा इच्छित माल का निर्माण किया 


✰✰✰✰ 


... 


गया है । 

( ब ) निम्नलिखित कारणों से कोई अन्य Make या Model स्वीकार नहीं 
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( स ) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति । 
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( 10.3 ) 


D 


ग्लोबल टेण्डर इन्क्वायरी ( GTE ) : 

ग्लोबल टेण्डर इन्क्वायरी के संबंध में म.प्र . शासन द्वारा समय 
समय पर जारी निर्देश लागू होंगे । 


( क्रय / उपार्जन अधिकारी के पदनाम के साथ हस्ताक्षर ) 


अध्याय -6 : 

अध्याय 7 : 


11 . 

नियम 7 , 8 , 9 एवं 10 में परिवर्तन नियम 31 के अन्तर्गत गठित 
समिति द्वारा किया जा सकेगा । 


अध्याय - 1 : निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश 
संविदा की शर्तें 

अध्याय -2 : 

अध्याय -3 : अपेक्षाओं की अनुसूची 

अध्याय - 4 : 


[ भाग 4 ( ग ) 


12. निविदा दस्तावेजों की विषयवस्तु 

निविदा दस्तावेजों में निम्नानुसार सभी शर्तों और निबंधनों ( Terms and 

conditions ) और सूचनाओं का समावेश होगा 


.. 


विनिर्देशन और अन्य संबंद्ध तकनीकी ब्यौरे 


अध्याय -5 : कीमत अनुसूची ( निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी कीमतें दर्शाने के 
लिए इस्तेमाल किया जाना है ) 

संविदा फार्म 


13. रख रखाव अनुबंध ( Maintenance Contract ) : 


क्रयकर्ता / उपार्जनकर्ता और निविदाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल 

किए जाने वाले अन्य मानक फार्म , यदि कोई हो , 


. 


भाग 4 ( ग ) ] 


क्रय / उपार्जन की जाने वाली सामग्री की लागत और स्वरूप के आधार 
पर आवश्यकतानुसार सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ या किसी अन्य सक्षम 
फर्म के साथ उचित अवधि के लिए रख रखाव संविदा की जा सकेगी । यह 
आवश्यक नहीं होगा कि यह सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ ही किया जाए । 

14. निविदा की प्रतिभूति ( Earnest Money Deposit ) : 


( 14.1 ) 
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( 14.2 ) 


साधारणतया , निविदा की प्रतिभूति , क्रय / उपार्जन की जाने वाली 
सामग्री के अनुमानित मूल्य के न्यूनतम 0.5 % एवं अधिकतम 3 % 
होगी । निविदा की प्रतिभूति ( EMD ) की राशि क्रय / उपार्जन की 
जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य के अनुसार निम्नानुसार 
निर्धारित की जा सकेगी : 
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रु . 10 करोड़ तक 3 % 

रू . 10 करोड़ से रू .50 करोड़ तक ( बढ़ी हुई राशि का 1 % ) 
रू . 50 करोड़ से अधिक पर ( बढ़ी हुई राशि का 0.5 % ) 

परंतु मध्यप्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को 
निविदा की प्रतिभूति ( Earnest Money Deposit ) के भुगतान से छूट 
रहेगी । 


निविदा की प्रतिभूति की सही - सही राशि विभाग / 
उपार्जनकर्ता संस्था द्वारा निर्धारित की जाकर इसे निविदा दस्तावेज 
में दर्शाया जाएगा । निविदा की प्रतिभूति राशि इलेक्ट्रानिक पद्धति से 
अथवा किसी भी वाणिज्यिक बैंक से विभाग / उपार्जनकर्ता संस्था 
के खाते में डिमांड ड्राफ्ट , मियादी जमा रसीद , बैंकर्स चैक अथवा बैंक 
गारंटी के रूप में जमा करने की स्वतंत्रता होगी । निविदा की 
प्रतिभूति , निविदा की अंतिम वैधता तिथि के बाद पैंतालीस दिन की 
अवधि के लिए वैध होना आवश्यक होगा । 


असफल निविदाकर्ताओं की निविदा की प्रतिभूतियों को निविदा की 
अंतिम वैधता तिथि की समाप्ति के बाद अधिकतम 30 दिन के 
अंदर लौटाई जाएगी । 
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( 14.3 ) 
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15 . 


[ भाग 4 ( ग ) 


GeM पोर्टल पर निविदा द्वारा क्रय की दशा में निविदा की प्रतिभूति 
( Earnest Money ) जेम के प्रचलित प्रावधान अनुसार स्वीकार की 
जाएगी । 


निष्पादन प्रतिभूति ( Performance Guarantee ) : 

( क ) संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदाकर्ता से 
आवश्यकतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जा सकेगी । निष्पादन 
प्रतिभूति की राशि सामान्यतः संविदा के मूल्य का 03 प्रतिशत होगी । 
निष्पादन प्रतिभूति की राशि नगद या किसी भी वाणिज्यिक बैंक के 
डिमांड ड्राफ्ट , मियादी जमा रसीद , बैंकर्स चैक एवं irrevocable बैंक गारंटी 
के रूप में जमा की जा सकेगी । प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित 
बैंक से कराया जाएगा । 


( ख ) निष्पादन प्रतिभूति , वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी 
संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की 
अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा । 

( ग ) निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा प्रतिभूति 
लौटाई / समायोजित की जाएगी । 

( घ ) 

GeM पोर्टल पर निविदा द्वारा क्रय की दशा में निष्पादन प्रतिभूति 
( Performance Guarantee ) जेम के प्रचलित प्रावधान अनुसार स्वीकार की 
जाएगी । 

16. प्रदायकर्ता को प्रदाय आदेश : 

सफल निविदाकर्ता को प्रदाय की अवधि निर्धारित करते हुए क्रयकर्ता / 
उपार्जनकर्ता संस्था द्वारा प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा । प्रदायकंर्ता का यह 
दायित्व होगा कि वह निर्धारित समयावधि में अपेक्षित गुणवत्ता की सामग्री का 
प्रदाय , प्रदाय आदेश में अंकित स्थान पर सुनिश्चित करें । निर्धारत समयावधि में 
प्रदाय नहीं किए जाने की दशा में निविदा की शर्तों के अनुसार प्रदायकर्ता पर 
शास्ति आरोपित की जा सकेगी । 


भाग 4 ( ग ) ] 


17 . 


उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से प्राप्त सामग्री का गुणवत्ता निरीक्षण 

17.1 उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा उनके माध्यम से उपार्जित की जाने वाली 
सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समस्त सामग्रियों का प्रदाय पूर्व 
निरीक्षण किया जा सकेगा । 


17.2 उपार्जनकर्ता अभिकरण निरीक्षण हेतु निरीक्षण एजेंसी को नियुक्त कर 
सकेगा जो सामग्री प्रदाय से पूर्व निर्माण स्थल पर उसका निरीक्षण करेंगे । 
निर्माण स्थल पर निरीक्षण करने के उपरांत निरीक्षणकर्ता एजेंसी द्वारा 
निरीक्षित सामग्री पर क्वालिटी कंट्रोल संबंधी सील / स्टीकर लगाया 
जाएगा । प्रदाय उपरांत अभिकरण द्वारा स्थल पर भी रैण्डम निरीक्षण 


· 


किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो कि सामग्री विनिर्देशन के अनुरूप 
प्रदाय हुई है । 

17.3 भुगतान के पूर्व यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री का 
निरीक्षण हुआ है एवं वह विनिर्देशनों के अनुरूप है । 

17.4 प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में 

क्रयकर्ता सामग्री प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर उपार्जनकर्ता अभिकरण को 
ई - मेल / ई - पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जाना आवश्यक होगा । 


18. भुगतान : 
18.1 आंशिक भुगतान 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


20 . 
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· 


I 


19. विलंबित भुगतान : 

विलंबित भुगतान की स्थिति में भारत सरकार के सूक्ष्म , लघु और मध्यम 
उद्यम विकास अधिनियम 2006 में उल्लेखित प्रक्रिया एवं दरों के अनुसार सक्षम 
प्राधिकारी / काउन्सिल द्वारा शास्ति आरोपित की जा सकेगी । 


आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा प्रदायित सामग्री का आनुपातिक भुगतान 
आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा । 


क्रय / उपार्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता , गुणवत्ता , प्रतिस्पर्धा , औचित्य एवं 

मितव्ययिता : 


é 
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[ भाग 4 ( ग ) 


शासकीय क्रय / उपार्जन में पारदर्शिता , गुणवत्ता , प्रतिस्पर्धात्मकता और 
औचित्य सुनिश्चित करने हेतु निम्न सावधानियां अपेक्षित हैं : 


( 1 ) निविदा दस्तावेज स्वतः स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए और इसमें कुछ 
भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए । प्रभावी निविदा प्रस्तुत करने के लिए जो 
सूचनाएं किसी निविदाकर्ता के लिए आवश्यक होती है वह सभी आवश्यक 
सूचनाएं साधारण भाषा में निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दी जानी 
चाहिए । निविदा दस्तावेज में अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखित बातों 
का भी समावेश होना चाहिए : 


( क ) निविदांकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और अर्हता मापदण्ड , 
( ख ) सामग्री के लिए पात्रता मापदण्ड जिसमें सामग्री आदि की उत्पत्ति 
के बारे में किसी कानूनी प्रतिबंध या शर्त का उल्लेख किया गया हो 
जिसे सफल आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है , 

( ग ) निविदाएं भेजने की प्रक्रिया के साथ - साथ तारीख , समय और स्थान , 
( घ ) निविदा खोलने की तारीख , समय और स्थान , 


( ङ ) प्रदायगी की शर्तें , 

( च ) 


निविदा दस्तावेज में परिणामी संविदा से उत्पन्न विवादों , यदि कोई 
हो , का निराकरण करने के लिए उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए । 
निष्पादन को प्रभावित करने वाली विशेष शर्तें , यदि कोई हों । 

( 2 ) निविदा दस्तावेज में ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिए , जिससे निविदाकर्ता , 
निविदा की शर्तों , निविदा की प्रक्रिया और / या उसकी निविदा अस्वीकार 
कर दिए जाने पर प्रश्न कर सके । 

( 3 ) 

निविदा दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि परिणामी 
संविदा की व्याख्या , भारतीय कानूनों के तहत की जाएगी । 

( 4 ) 

निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए उचित समय 
दिया जाना चाहिए | 

( 5 ) 

निविदा खोलने के अवसर पर निविदाकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को 
उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए । 


भाग 4 ( ग ) ] 
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( 6 ) अपेक्षित सामग्री के विनिर्देशनों ( specification ) को स्पष्ट रूप से बताया 
' जाना चाहिए ताकि संभावित निविदाकर्ता सार्थक निविदाएं प्रस्तुत कर 
सकें । पर्याप्त संख्या में निविदाकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से 
विनिर्देशन यथा संभव , विस्तृत एवं व्यापक ( generic ) होने चाहिए | 
( 7 ) जहां निविदा आमंत्रण प्राधिकारी आवश्यक समझे तो निविदा - पूर्व 
सम्मेलन के लिए निविदा दस्तावेज में समुचित प्रावधान किया जाना 
चाहिए । निविदा दस्तावेज में निविदा- पूर्व सम्मेलन की तारीख , समय और 
स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए । यह तारीख , निविदा खुलने की 
तारीख से पर्याप्त पूर्व की होनी चाहिए । 

( 8 ) निविदा दस्तावेजों में निविदाओं के मूल्यांकन हेतु मापदण्डों ( criteria ) , 
जिनके आधार पर प्राप्त निविदाओं को समान स्तर पर भूल्यांकित किया 
जाकर न्यूनतम प्रदायकर्ता का निर्धारण किया जाएगा , का उल्लेख होना 
आवश्यक है । 
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: 


( 9 ) प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन , निविदा दस्तावेजों में पूर्व से उल्लेखित शर्तों 
और निबंधनों के अनुसार किया जाएगा , निविदाओं का मूल्यांकन करने के 
लिए ऐसी किसी नई शर्त को सम्मिलित नहीं किया जाएगा , जिसका पहले 
उल्लेख नही किया गया हो । 

( 10 ) निविदाएं प्राप्त होने की निश्चित समय - सीमा समाप्त होने के बाद 
निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाओं में परिवर्तन करने या संशोधन करने 
की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

( 11 ) विज्ञापित निविदा के मामले में देर से प्राप्त हुई निविदाओं ( अर्थात् 
निविदाएं प्राप्त करने की विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त हुई 
निविदाएं ) पर विचार नहीं किया जाएगा । 


( 12 ) निविदा खुलने के बाद निविदाकर्ताओं के साथ संधि - वार्ता ( negotiation ) 
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप की जाना चाहिए । 

( 13 ) दर संविदा प्रणाली में , जहां एक ही सामग्री के लिए कई फर्मों को दर 
संविदा में लाया जाता है , वहां निविदाकर्ताओं के साथ वार्ता करने तथा दरों 
के प्रति प्रस्ताव ( Counter offer ) की अनुमति रहेगी । दर संविदा की अवधि 
03 माह रहेगी । 
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दर अनुबंध के अन्तर्गत कुल प्रदाय मूल मात्रा के किसी अधिकतम 
प्रतिशत ( 50 प्रतिशत तक ) निर्धारित किया जाए । इस दौरान आवश्यक 
होने पर अतिरिक्त क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जावे । 


( अ ) शासकीय क्रय में दर अनुबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा 
सकेगा : 


( 1 ) 


( i ) 


जिनके एक से अधिक क्रेता ( Multiple Buyers ) हैं तथा जिनकी बार 
बार क्रय की आवश्यकता होती है । 

रखरखाव ( Maintenance ) संबंधी कार्य । 


( ii ) 

( iii ) ऐसे उत्पाद जिनकी अकस्मात आवश्यकता हो । 


( ब ) शासकीय क्रय में दर अनुबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया 
जा सकेगा : 


ऐसे उत्पाद जिसके क्रय हेतु अनुमानित मात्रा तथा उसकी आवश्यकता का 
समय ज्ञात हो । 


( ii ) 

ऐसे उत्पाद जो उच्च तकनीक पर आधारित हैं तथा तकनीकी 
( Technology ) परिवर्तनीय हो । उदाहरणत : Electronic Goods . 
ऐसे उत्पाद जिनकी मांग यदा - कदा होती है । 

( iii ) 


( 14 ) क्वांटिटी टेंडर की स्थिति में न्यूनतम निविदाकर्ता को संविदा प्रदान की । 
जाए , तथापि जहां तदर्थ आवश्यकता के लिए न्यूनतम स्वीकार्य 
निविदाकर्ता अपेक्षित पूरी मात्रा में आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है तो 
जहां तक संभव हो बाकी मात्रा की आपूर्ति करने का आदेश न्यूनतम 
निर्धारित दरों पर अगले उच्च उत्तरप्रद निविदाकर्ता को उक्त स्थिति में 
दिया जा सकेगा , जब उनके द्वारा प्रस्तुत दर एल -1 + 15 प्रतिशत की सीमा 
में हैं । उक्त संविदा एल -1 को शामिल करते हुए अधिकतम तीन बिडर 
को घटते हुए क्रम में ही प्रदान की जा सकेगी । कुल मांग के अनुमानित 
मूल्य के दृष्टिगत उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति / अनुमति प्राप्त करने की 
आवश्यकता से बचने के लिए सामग्री की मांग को विभाजित कर क्रय 
नहीं किया जाना चाहिए । 


• 
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( 15 ) जिस सफल निविदाकर्ता को संविदा प्रदान की जाती है उसके नाम का 
उल्लेख विभागों / उपार्जनकर्ता संस्था के नोटिस बोर्ड या बुलेटिन या 
वेबसाइट पर किया जाना चाहिए । 

21. पुनः क्रय प्रस्ताव ( Buy Back Offer ) : 


1 
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सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया जा सकेगा कि 
विद्यमान सामग्री के स्थान पर नई और बेहतर सामग्री का क्रय किए जाने की 
दशा में विभाग नई सामग्री खरीदते समय विद्यमान पुरानी सामग्री का व्यापार 
( trade ) कर सकेगा । इस प्रयोजनार्थ निविदा दस्तावेज में एक समुचित खंड 
अंतर्विष्ट किया जाएगा ताकि संभावित और इच्छुक निविदाकर्ता तदनुसार अपनी 
दरें प्रस्तुत कर सकें । व्यापार की जाने वाली पुरानी सामग्री के मूल्य और 
उसकी स्थिति के आधार पर सफल निविदाकर्ता को पुरानी सामग्री सौंपे जाने के 
समय और तरीके का उल्लेख निविदा दस्तावेज में उचित ढंग से किया जाएगा । 
विभाग द्वारा नई सामग्री क्रय करते समय पुरानी सामग्री के व्यापार करने या न 
करने का निर्णय लिए जाने संबंधी प्रावधान भी निविदा दस्तावेज में किया 
जाएगा । 


22. स्टार्टअप हेतु विशेष प्रावधान : 

यदि विभाग प्रदेश के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 
उनसे सामग्री / सेवा उपार्जन करना चाहता है तो निम्न शर्तों का 
समावेश निविदा दस्तावेज में कर सकेगा : 


( 1 ) शासन के समस्त विभाग / संस्था 1 करोड़ रुपये तक की निविदा के 
लिए स्टार्टअप हेतु पृथक से पी.क्यू.आर. निर्धारित कर सकेंगे । विभाग 
यदि उचित समझे तो लिपिबद्ध कारण दर्शाते हुए 1 करोड़ रुपये से 
अधिक की निविदा के लिए भी स्टार्टअप को पी . क्यू . आर . में छूट दे सकते 
हैं । मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों / संस्थाओं द्वारा 1 करोड़ 
रुपये तक की निविदा में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को आयु संबंधित 
समस्त अर्हताओं जैसे- अनुभव , टर्नओवर इत्यादि से छूट दी जा सकती 
है । 
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i . 

ifi . 

ifi . 

iv . 


( 2 ) सेवा क्षेत्र की 1 करोड़ से अधिक की निविदाओं में विभाग यदि उचित 
समझे तो पी . क्यू . आर . के स्थान पर प्रूफ ऑफ कॉनसेप्ट को अपना 
सकता है । प्रूफ ऑफ कॉनसेप्ट अथवा स्विस चैलेंज के आधार पर प्राप्त 
प्रस्ताव के अन्तर्गत कार्य का आवंटन निम्नानुसार गठित साधिकार 
समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा . : 
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V. 


मुख्य सचिव , मध्य प्रदेश शासन- अध्यक्ष 

प्रमुख सचिव / सचिव , संबंधित विभाग- सदस्य सचिव 
प्रमुख सचिव / सचिव , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग 
प्रमुख सचिव , वित्त विभाग के नामांकित प्रतिनिधि 


सी.ई.ओ. , अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण 
संस्थान , भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि 

vi . 

प्रमुख , मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर 

vii . आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित 

23. प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को प्राथमिकता हेतु प्रावधान 


23.1 क्रय प्राथमिकता : 


[ भाग 4 ( ग ) 


1 


नियम 31 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा जिन सामग्री या उत्पादों की 
सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से क्रय हेतु अनुमोदित की जाएगी , 
उस सामग्री के क्रय पर यह प्रावधान लागू होंगे : 


ढे 

( 1 ) यदि एल - 1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं 
का नहीं है , तो प्रदेश के सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा 
निविदा में एल -1 + 15 प्रतिशत की सीमा में दरें प्रस्तुत की गई है , को 
एल -1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम 25 प्रतिशत से 50 
प्रतिशत मात्रा तक की सामग्री क्रय की जाएगी । 


▶ 


( 2 ) यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की 
स्थापित क्षमता आदेशित सामग्री के निर्धारित समयावधि में प्रदाय हेतु 


भाग 4 ( ग ) ] 
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पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष मात्रा के एल -1 दर पर प्रदाय हेतु 
निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यमों को 
उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के घंटते हुए क्रम में आवंटित की जावेगी । 
( 3 ) प्रदेश में स्थित सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल -1 दर 
पर सामग्री के प्रदाय हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण क्रय 
एल -1 दर प्रस्तुतकर्ता से किया जावेगा ( नियम के संबंध में उदाहरण प्रपत्र 
" अ " पर संलग्न है ) । 


( 4 ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25 % में से ( 25 % में से 4 % ) 
अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म एवं 
. लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिन्हित होंगे , परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु 
उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेण्डर की अपेक्षाओं को 
पूरा करने और L - 1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में 
अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के 
लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से पूरा करना 
होगा । 


( 5 ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से वार्षिक खरीद के 25 % में से महिलाओं के 
स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए उपार्जन ( 25 % में 
से 3 % ) किया जावेगा । उक्त 03 प्रतिशत में महिलाओं के स्व - सहायता 
समूह के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को प्राथमिकता दी जावेगी 
( नियम के संबंध में उदाहरण प्रपत्र " ब " पर संलग्न है ) । 


23.2 प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप को अन्य सुविधा 
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: 


ऐसे उत्पाद जिन्हें राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना है , प्रदेश के 
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप जिनकी उत्पादन क्षमता इन उत्पादों 
के लिए शासन की मांग से दोगुना है , उन उत्पादों को शत - प्रतिशत क्रय 
हेतु आरक्षित किया जा सकेगा । 

24. स्थानीय प्रदायकर्ताओं को क्रय प्राथमिकता : 


B 


66 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


25.1.1 


भाग 4 ( ग ) 


शासकीय क्रय में स्थानीय प्रदायकर्ताओं को क्रय में प्राथमिकता प्रदान 
करने बावत् नियम विभाग द्वारा नियम 31 के प्रावधान के अन्तर्गत 
गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप बनाये जा सकेंगे । 

25. आरक्षित सामग्री के क्रय की प्रक्रिया 
: 

25.1 

परिशिष्ट ' अ ' 

प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्त्र / 
सामग्री , मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित वस्त्र / सामग्री 
बोर्ड ( KVIB ) के विंध्या वैली ब्राण्ड की ऐसी सामग्री जो पंजीकृत संस्थाओं 
द्वारा उत्पादित की जा रही है तथा भारत शासन के खादी तथा ग्रामोद्योग 
आयोग ( KVIC ) के " खादी " ब्राण्ड के अन्तर्गत विक्रय होने वाले वस्त्र जो 
परिशिष्ट- " अ " में अंकित है तथा जो समय - समय पुनरीक्षण के अध्याधीन 
है , उन्हें बिना निविदाएं बुलाये संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा 
विकास निगम , भोपाल तथा मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से . 
उनके द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जाएगा । समस्त शासकीय विभाग 
/ उपक्रम उन्हें लगने वाले कपड़े की आपूर्ति के लिए हाथकरघा वस्त्रों के 
प्रदाय आदेश प्रबंध संचालक , संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा 
विकास निगम , मुख्यालय , भोपाल तथा खादी वस्त्रों के प्रदाय आदेश प्रबंध 
संचालक , मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड , मुख्यालय , भोपाल को 85 
प्रतिशत अग्रिम राशि के साथ देंगे । प्रदायकर्ता अभिकरण वस्त्रों की 
आवश्यकतानुसार सूत / कच्चा माल क्रय कर प्रदेश के बुनकरों से उत्पादन 
करायेंगे । यदि किन्हीं परिस्थिति में कोई भी विभाग / उपक्रम इस प्रक्रिया 
से छूट चाहता है तो उन्हें कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से अभिमत लेकर 
मंत्रि - परिषद की स्वीकृति लेना होगी । 

परिशिष्ट " अ " में सम्मिलित वस्तुओं के लिए क्रय की प्रक्रिया 


बिना अग्रिम राशि के वस्त्र / सामग्री प्रदाय आदेश मान्य नहीं 
किया जाएगा । अग्रिम राशि RTGS / NEFT के माध्यम से 
प्रबंध संचालक , संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा 


! 


भाग 4 ( ग ) ] 


26 . 


25.1.2 


25.1.3 


25.1.4 


25.1.5 


A 


ii . 

iii . 
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म.प्र . पावरलुम बुनकर सहकारी संघ द्वारा प्रदाय किये जाने 
वाले वस्त्रों के दर निर्धारण तथा प्रदाय में अपनाई जाने 
वाली प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश सूक्ष्म , लघु और मध्यम 
उद्यम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे । 

( 1 ) 

कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का क्रय जेल 
विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर बिना निविदा बुलाए किया जा सकेगा । 
( ii ) शासकीय विभागों / उपक्रमों द्वारा स्वयं उत्पादित सामग्री सीधे उनके 
द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय की जा सकेगी | इन सामग्री की दरों का 
निर्धारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा : 

i . 

प्रमुख सचिव / सचिव , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग 

अध्यक्ष 


विकास निगम या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खाते में जमा 
कराई जाएगी । 

प्रदायकर्ता तथा क्रयकर्ता 

विभाग / उपक्रम द्वारा प्रस्तुत की 
प्रदाय शेड्यूल के अनुसार आदेश की पूर्ति की जाएगी । यदि 
निर्धारित समयावधि या शेड्यूल अनुसार वस्त्रों का प्रदाय 
नहीं किया जाता है तो नियम -31 के अन्तर्गत गठित समिति 
द्वारा समयावृद्धि कराई जा सकेगी । 

क्रय मूल्य निर्धारण एवं प्रदाय में अपनायी जाने वाली 
प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश वित्त विभाग की सहमति से 
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे । 
सहकारिता विभाग में पंजीकृत पावरलूम बुनकर सहकारी 
समितियों द्वारा तैयार वस्त्र ही म.प्र . राज्य पावरलूम बुनकर 
सहकारी संघ बुरहानपुर से बिना निविदा बुलाये क्रय किये जा 
सकेंगे । 
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प्रमुख सचिव , वित्त विभाग के नामांकित प्रतिनिधि 

प्रमुख सचिव / सचिव , स्कूल शिक्षा विभाग , महिला एवं बाल 
विकास विभाग , गृह विभाग , राजस्व विभाग , जनजातीय कार्य 
विभाग 
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27. निम्न परिस्थितियों में इन नियमों के पालन से छूट रहेगी : 

: 


( अ ) 

( ब ) 


. 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


प्राकृतिक आपदा , दंगे , अग्नि दुर्घटना | 

जहां पर सामग्रियां बाह्य पोषित परियोजनाओं ( वर्ल्ड बैंक , ए.डी.बी. आदि ) 
के अंतर्गत उनके शर्तों एवं नियम अनुसार उपार्जित की जानी है , उनका 
क्रय , उनकी शर्तों एवं नियमों पर किया जाएगा । इस हेतु इन नियमों में 
छूट रहेगी । किसी परियोजना में वित्त पोषण संस्थाओं की इस संबंध में 
कोई शर्त एवं नियम नहीं होने की दशा में सामग्रियों का क्रय इन नियमों 
के अनुसार किया जाएगा । 


[ भाग 4 ( ग ) 


28. लोकहित में प्रशासकीय विभाग नियम -6 में उल्लेखित संस्थाओं से 
अनापति प्राप्त करने के पश्चात् खुली निविदा के माध्यम से उपार्जन कर 

सकेगा । 


ܐ 


29. क्रयकर्ता द्वारा प्रदायकर्ता अभिकरणों को क्रयादेश ई - मेल अथवा पोर्टल के 
माध्यम से भेजा जावेगा । 


| 


i . 

ii . 

iii . 

iv . 


30. उपरोक्त नियमों के लागू होने के दिनांक से म.प्र . भण्डार क्रय नियम एवं 
सेवा उपार्जन हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश , निर्देश / नियम निष्प्रभावी होंगे ; 
तथापि पूर्व नियमों के अंतर्गत प्रारंभ की जा चुकी भण्डार क्रय / सेवा उपार्जन की 
अपूर्ण कार्यवाही पूर्व नियमों के अंतर्गत पूर्ण की जा सकेगी । 


31. इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उपस्थित होने पर इन 
नियमों के अधीन क्रियान्वयन संबंधी स्पष्टीकरण / निर्देश निम्नलिखित 
समिति के अनुमोदन उपरांत विभागों द्वारा जारी किये जाएंगे 


मुख्य सचिव , मध्य प्रदेश शासन- अध्यक्ष 

प्रमुख सचिव , म.प्र . शासन , वित्त विभाग 

प्रमुख सचिव / सचिव , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग 
प्रमुख सचिव / सचिव , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 


परिशिष्ट ' अ ' 

( नियम 6 देखें ) 

उपार्जनकर्ता अभिकरण 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) म.प्र . राज्य पावरलूम बूनकर सहकारी संघ मर्या . , 


संत रविदास म.प्र . हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम 
म.प्र . खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 


क्र . संत रविदास म.प्र . म . प्र . खादी 
हस्तशिल्प एवं हाथकरघा ग्रामोद्योग बोर्ड 

विकास निगम 


गॉज एवं बैण्डेज 

चादर / बेड स्प्रेड 


बुरहानपुर 

तथा म.प्र . राज्य पावरलूम 
बूनकर सहकारी संघ 

मर्या . , 

बुरहानपुर 


चादर / बेड स्प्रेड 

पर्दे एवं अपहोल्स्ट्री 

सूती , ऊनी दरियां 

सूती , ऊनी फर्श 

कम्बल 

ऊनी शॉल 

ब्लेजर कपड़ा ( ऊनी ) 
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ब्लेजर कपड़ा ( ऊनी ) 

मच्छरदानी / मच्छरदानी 

का कपड़ा ( सूती ) 

10. डस्टर / बस्ता क्लाथ 

11. टेबल क्लाथ 

12. टॉवेल / नेपकीन 

13. पुरुष कर्मचारी की पुरुष कर्मचारी की पुरुष कर्मचारी की 

वर्दी पेंट , शर्ट , टोपी का वर्दी पेंट , शर्ट , टोपी 

वर्दी- पेंट , शर्ट , टोपी का 

M 

BA 

कपड़ा 

का कपड़ा 

कपड़ा 

14. महिला कर्मचारियों की महिला 

वर्दी - साड़ी , महिला वर्दी - साड़ी , 
वर्दी- साड़ी , ब्लाउज , ब्लाउज , पेटीकोट एवं ब्लाउज , पेटीकोट एवं 
पेटीकोट एवं सलवार सूट सलवार सूट का 

सूट का सलवार 


डस्टर / बस्ता क्लाथ 

टेबल क्लाथ 

टॉवेल / नेपकीन 
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का कपड़ा 

हाथकरघा कपड़ा 

कपड़ा 

एवं 

15. समस्त प्रकार के सूती , समस्त प्रकार के समस्त प्रकार के सूती , 
ऊनी , रेशमी एवं मिश्रित | सूती , ऊनी , रेशमी एवं ऊनी , रेशमी 
मिल निर्मित धागे से मिश्रित हाथ कताई मिश्रित हाथ कताई 
निर्मित वस्त्र 

धागे से निर्मित वस्त्र धागे से निर्मित वस्त्र 
फाईल 

16. फैंसी फाईल कव्हर्स / बैग फैंसी 


18 . 


17. कार्यालय सजावट की कार्यालय सजावट की 
जैसे - आदिवासी वस्तुएं जैसे - आदिवासी 

वस्तुएं 

लोक कला के चित्र , लोक कला के चित्र , 
मूर्तियों आदि 

मूर्तियों आदि 


19 . 
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20 


( हाथ के छपे कपड़े से कव्हर्स / बैग ( हाथ के 
बने ) छपे कपड़े से बने ) 


- 


चमड़ा ( कच्चा - पक्का ) , 

चमड़े के जूते , चप्पल , 

बेल्ट , जैकेट , बैग , 

ब्रीफकेस , पिस्तौल / 
रिवाल्वर का कवर 

अगरबती , कपड़े धोने 


का 

साबून , शहद , 
तैयार मसाले , सरसों 
का तेल , अचार , पापड़ 


[ भाग 4 ( ग ) 


✔ 


सिले सिलाये कोट 


भाग 4 ( ग ) ] 
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32 . 


भाग -2 सेवाओं का उपार्जन 
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प्रस्तावना : 

विभाग , किसी विशिष्ट कार्य के लिए जिसकी विषय वस्तु तथा कार्य को 
पूर्ण करने की समय - सीमा परिभाषित हो , बाह्य पेशेवरों ( External Professionals ) , 
परामर्शदाता फर्मों ( Consultancy Firms ) या परामर्शदाताओं ( Consultant ) ( जिसे 
इसके बाद परामर्शदाता कहा जाएगा ) की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे । इसके 
अतिरिक्त विभाग आवश्कतानुसार कतिपय सेवाएं आउटसोर्स भी कर सकेंगें । इस 
संबंध में विस्तृत अनुदेश , संबंधित विभागों द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकता के 
दृष्टिगत जारी किए जा सकेंगे । 

33. परामर्शदाताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य / सेवाओं की पहचान : 

परामर्शदाताओं को उच्च गुणवत्ता की सेवाओं , जिसके लिए विभाग के पास 
अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है , के लिए नियुक्त किया जा सकेगा । परामर्शदाताओं की 
नियुक्ति करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा । 

34. सेवा उपार्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी : 

सेवा उपार्जन हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा 
किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या 
विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे । निगमों , मण्डलों तथा अन्य 
अर्धशासकीय संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके नियमों / उप नियमों / वित्तीय 
अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित होंगे । 


35. अपेक्षित सेवा का कार्य क्षेत्र ( Scope of the Required Service ) : 

विभागों द्वारा साधारण और स्पष्ट भाषा में सौंपे जाने वाले कार्य का 
उद्देश्य , आवश्यकता एवं कार्य क्षेत्र नियत किया जाना होगा । परामर्शदाताओं द्वारा 
पूर्ण की जाने वाली पात्रता एवं अर्हता मापदंड का इस चरण में स्पष्ट उल्लेख 
किया जाना होगा । 
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36. अनुमानित व्यय ( Estimated Expenditure ) : 

विभांग द्वारा परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के पूर्व इस पर होने वाले 

व्यय का आंकलन प्रचलित बाजार स्थिति एवं इसी प्रकार के कार्यों में लगे 
अन्य संगठनों से परामर्श के आधार पर किया जाएगा । 


37 . 


( 1 ) 
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♦ 


संभावित स्त्रोतों की पहचान ( Identification of Likely Sources ) : 

जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य एक वर्ष में रूपये 5.00 लाख 
तक है , वहां इसी प्रकार के कार्यों में लगे दूसरे विभाग , वाणिज्य और 
उद्योग संघ , परामर्शदाताओं , फर्मों की एसोसिएशन आदि से औपचारिक या 
अनौपचारिक पूछताछ के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा संभावित 
परामर्शदाताओं की विस्तृत सूची तैयार की जा सकेगी । 

( ii ) जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य रुपये 5.00 लाख से अधिक है 
वहां उपरोक्त ( i ) के अतिरिक्त कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार 
पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में अथवा जेम . 
( GeM ) /www.mptenders.gov.in परपरामर्शदाताओं की रूचि की अभिव्यक्ति 
( EOI ) आमंत्रित करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन दिया 
जाएगा । विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग की बेवसाईट पर भी 
उपलब्ध कराया जाएगा । रूचि की अभिव्यक्ति ( EOI ) आमंत्रित करते समय 
सेवा के क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण , परामर्शदाता द्वारा पूरी की जाने वाली 
अर्हता तथा परामर्शदाता का विगत अनुभव आदि का उल्लेख आवश्यक 
होगा । परामर्शदाताओं से अनुमानित कार्य या सेवा के उद्देश्यों और क्षेत्र पर 
टिप्पणियां भी आमंत्रित की जा सकेंगी । इच्छुक परामर्शदाताओं से प्रस्ताव 
प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 21 दिवस का समय 
दिया जाएगा । 


[ भाग 4 ( ग ) 


38 . 


परामर्शदाताओं की छंटनी ( Shortlisting of Consultants ) : 

इच्छुक परामर्शदाताओं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निर्धारित अपेक्षाएं 
पूरी करने वाले परामर्शदाताओं पर आगे विचार करने के लिए उनका चयन 


भाग 4 ( ग ) ] 

किया जाएगा । इस प्रकार चयनित परामर्शदाताओं की संख्या तीन से कम नहीं 
होगी । 


39. विषयवस्तु ( Terms of Reference ) : 


( i ) 

( ii ) 


( iii ) 

( iv ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


40 . 


विषयवस्तु में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए : 


( i ) 

( ii ) 

( iii ) 


( v ) परामर्शदाता से अपेक्षित अंतिम परिणाम ( The Final Outputs That will be 
Required of the consultant ) ; 
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उद्देश्यों का विवरण ( Precise Statement of Objectives ) ; 

किए जाने वाले कार्य की रूप रेखा ( Outline of the Tasks to be Carried 
out ) ; 

कार्य पूरा करने की समय सारिणी ( Schedule for Completion of Tasks ) ; 
परामर्शदाता को विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता एवं जानकारी 
( The Support or Inputs to be Provided by the Department to Facilitate . 
the Consultancy ) ; 


प्रस्ताव के लिए अनुरोध ( आर.एफ.पी. ) तैयार करना और जारी करना 
( Prepration and Issue of request for Proposal ) : 


आर . एफ . पी . दस्तावेज का प्रयोग विभाग द्वारा अपेक्षित कार्य / सेवा के लिए 
परामर्शदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए किया जाएगा । चयनित किये गए 
परामर्शदातों से टू बिड प्रणाली में तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मंगाने के लिए 
अनुरोध पत्र जारी किया जाएगा । आर . एफ.पी. में निम्नलिखित विषय शामिल 
हाँगे : 


परामर्शदातों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संबंधी सूचना 
विचारार्थ विषय ( टी ओ आर ) 


पात्रता एवं पूर्व अर्हता मापदंड , ( रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से पात्रता 
और अर्हता मापदंड सुनिश्चित न करने की दशा में ) 
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( iv ) परामर्शदाता दल के प्रमुख व्यक्तियों ( Personnel ) की सूची , जिनकी 
अकादमिक तथा व्यावसायिक योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन किया 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 जनवरी 2023 


जाएगा , 

( v ) 

निविदा मूल्यांकन मानदंड और चयन प्रक्रिया 

( vi ) तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव के लिए मानक फार्मेट 


( vii ) प्रस्तावित संविदा की शर्तें 

( viii ) कार्य की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा , और 

( ix ) अंतिम प्रारूप रिपोर्ट की समीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित 

प्रक्रिया । 


♦ 


41. विलंबित निविदा : 


विलंबित निविदा अर्थात् विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त हुई 
निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । 

42. तकनीकी निविदा का मूल्यांकन 

. तकनीकी निविदा का विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा 
गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । यह समिति विश्लेषण और 
मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के 
कारणों को विस्तार में लिपिबद्ध करेगी । 


43. तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव का 
मूल्यांकन : 


विभाग द्वारा मात्र उन निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा , 
जिन्हें मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से पात्र घोषित किया गया हो । इस 
तरह खोले गये वित्तीय प्रस्ताव का आर . एफ.पी. की शर्तों अनुसार मूल्यांकन और 
विश्लेषण कर संबंधित विभाग द्वारा सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा । 
43.1 QCBS ( Quality and Cost Based Selection ) पद्धति से निविदा विभाग चाहे 
तो QCBS प्रक्रिया से निविदा जारी कर सकेगा , परन्तु इसके लिए 
प्रशासकीय विभाग की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी । 
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43.2 विभाग चाहे तो बिना EOI जारी किये सीधे RFP जारी कर सकेगा । 
43.3 सेवाओं के उपार्जन संबंधी निविदा में किसी निविदाकर्ता द्वारा कोई सेवा 

" 

शुल्क नहीं दर्शाया गया है अथवा शून्य सेवा शुल्क दर्शाया गया तो उस 
निविदाकर्ता की निविदा को अमान्य किया जाकर उस पर विचार नहीं 
किया जाए । 


→ 
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44. परामर्शदाता का मनोनयन ( Consultancy by Nomination ) : 

लोकहित में विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत शासन के शत् - प्रतिशत 
स्वामित्व के शासकीय निगम / उपक्रम / मण्डल को परामर्शदाता के रूप में 
चयन किया जा सकेगा । 


45. संविदा की निगरानी ( Monitoring the Contract ) : 

विभाग द्वारा परामर्शदाता के कार्य निष्पादन का सतत पर्यवेक्षण किया 
जाएगा ताकि परिणाम , उद्देश्यों के अनुरूप हो । 

46. सेवाओं की आउटसोर्सिंग ( Outsourcing of Services ) : 

• 

विभाग मितव्ययिता और कार्यकुशलता की दृष्टि से आवश्यकतानुसार 
सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर सकेगा । 


47. संभावित सेवा प्रदाता की पहचान ( Identification of Likely Service 
Provider ) : 


विभाग द्वारा इसी प्रकार के कार्यों में संलग्न अन्य विभागों और संगठनों 
से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ , व्यापारिक पत्र - पत्रिकाओं , वेबसाइट आदि 
के माध्यम से संभावित ( Potential ) सेवा प्रदाता की सूची तैयार की जाएगी । 

48. निविदा की तैयारी ( Preparation of Tender Enquiry ) 
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[ भाग 4 ( ग ) 


विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग कार्य हेतु निविदा दस्तावेज तैयार किया 
जाएगा , जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखित का भी उल्लेख होगा : 
संविदाकर्ता से कराए जाने वाले कार्य या सेवा का ब्यौरा , 

( i ) 

( ii ) 

विभाग द्वारा संविदाकर्ता को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और 
जानकारियां , 

( iii ) 

अपेक्षित कार्य / सेवा करने के लिए संविदाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली 
पात्रता और अर्हता मानदंड , और 

( iv ) 

संविदाकर्ता द्वारा पालन की जाने वाली साविधिक ( statutory ) और 
संविदागत बाध्यताएं ( contractual obligations ) 


49. निविदाएं आमंत्रित करना ( Invitation of Bids ) : 

( क ) रूपये 5.00 लाख या कम के अनुमानित मूल्य के कार्य या सेवा के 
लिए , विभाग द्वारा नियम 52 के अंतर्गत संभावित संविदाकर्ताओं की 
प्राथमिक सूची की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया पात्र और सक्षम 
संविदाकर्ताओं का चयन किया जाकर नियम 10 में वर्णित प्रक्रिया 
अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे । निविदा के लिए इस प्रकार 
पहचान किए गए संविदाकर्ताओं की संख्या तीन से कम नहीं होनी 
चाहिए । 

के 

( ख ) रूपये 5.00 लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य के कार्य या सेवा 
लिए विभाग द्वारा खुली अथवा 
खुली निविदा GeM 
www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाएगी । इस हेतु व्यापक 
रूप से परिचालित एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य 
स्तरीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन दिया जाएगा । निविदा का 
विस्तृत विवरण विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध कराया जाएगा । 
प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 21 
दिवस का समय दिया जाएगा । प्रस्ताव टू बिड प्रणाली से मंगाए 
जायेंगे । 
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50 . 


विलंबित निविदाएं ( Late Bids ) : 

विलंबित निविदा अर्थात् विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त होने 
वाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । 

51. तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन ( Evaluation of Technical Bid ) : 

तकनीकी निविदा का विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा 
गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । यह समिति विश्लेषण और 
मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के 
कारणों को विस्तार में लिपिबद्ध करेगी । 

52. वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन ( Evaluation of Financial Bid ) : 

विभाग द्वारा मात्र उन निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा , 
जिन्हें विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से पात्र घोषित 
किया गया हो । इस तरह खोले गये वित्तीय प्रस्ताव का निविदा की शर्तों अनुसार 
मूल्यांकन और विश्लेषण कर संबंधित विभाग द्वारा सफल निविदाकर्ता का चयन 
किया जाएगा । 

53. संविदा का पर्यवेक्षण ( Monitoring the contract ) : 

विभाग द्वारा परामर्शदाता के कार्य निष्पादन का सतत पर्यवेक्षण किया 
जाएगा ताकि परिणाम , उद्देश्यों के अनुरूप हो । 

54. आपूर्तिकर्ताओं को काली सूची में रखने के निर्देश 

( 1 ) किसी फर्म का नाम काली सूची में दर्ज करने का अर्थ होता है कि राज्य 
शासन के सभी विभाग उस फर्म से लेन - देन न करें , जिन कारणों से 
किसी फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकता है वे हैं : 


( 1.1 ) प्रदायकर्ता संगठनों / संस्थानों इत्यादि को क्रेता विभाग द्वारा टेंडर 
शर्तों के विपरीत कार्यों हेतुः 

( 1.2 ) यदि सुरक्षात्मक उपायों की दृष्टि से जिसमें राज्य के प्रति निष्ठा 
बनाये रखने का प्रश्न भी शामिल है , ऐसा करना आवश्यक हो ; 
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( 1.3 ) यदि इस बात पर विश्वास करने के ठोस कारण हो कि फर्म का 
मालिक या कर्मचारी या प्रतिनिधि घूसखोरी , भ्रष्टाचार , धोखाधड़ी , 
निविदा बदलना , प्रक्षेप आदि जैसे दुराचारों का अपराधी रहा हो ; 
( 1.4 ) यदि फर्म दुराग्रहपूर्वक पर्याप्त कारण बताये बिना शासन की 
बकाया रकमें देने से इन्कार करे और शासन का इस बात से 
समाधान हो जाये कि इस इन्कार का कारण कोई ऐसा उचित 
विवाद नहीं है , जिसमें पंच निर्णय या न्यायालय संबंधी कार्यवाही 
करने की आवश्यकता है ; 


. 


( 2 ) उपरोक्त उल्लेखित आधार पर काली सूची में नाम दर्ज करने संबंधी 
आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा दिये जायेंगे | ये आदेश सक्षम अधिकारी की 
रिपोर्ट पर जारी किये जा सकेंगे । इस निर्णय के विरुद्ध अपील 
प्रशासकीय विभाग को की जा सकेगी । 


( 3 ) काली सूची फर्म की सूचना सार्वजनिक करने हेतु पोर्टल रहेगा । 
क्रयकर्ताओं द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में निविदाकर्ता से 
किसी विभाग / संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट न किये जाने संबंधी घोषणा पत्र 
प्राप्त किया जाए । 


( 4 ) सामान्यतः ऐसे आदेश जारी करने का अर्थ होगा कि राज्य शासन के 
सभी विभागों द्वारा फर्म से किये जाने वाले आगामी तीन वर्ष तक के 
समस्त लेन - देन प्रतिबंधित हो जाएंगे । अन्य विभागों को ऐसे आदेश की 
सूचना देते समय काली सूची में नाम दर्ज करने संबंधी आदेश जारी करने 
वाला प्राधिकारी निम्नलिखित बातों का उल्लेख करेगा 


( 4. 1 ) वे कारण जिनके आधार पर काली सूची में नाम दर्ज किया गया है ; 
( 4. 2 ) ब्लैक लिस्टिंग इस आशय के आदेश जारी होने के दिनांक से 
अधिकतम तीन वर्ष तक प्रभावी होगी ; 

( 4.3 ) संबंधित कंपनी के समस्त निदेशक , संबंधित एल . एल.पी. ( Limited 
Liability Partnership ) के समस्त भागीदार , पार्टनरशिप फर्म की दशा 
में समस्त भागीदार , प्रोपराईटरशिप कंपनी की दशा में प्रोपराईटर के 
नाम अंकित किये जाएंगे ; 


भाग 4 ( ग ) ] 
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( 5 ) नियम 54 ( 4 ) के प्रावधान उन सभी कंपनियों / एल . एल.पी. ( Limited 
Liability Partnership ) / पार्टनरशिप फर्म पर भी लागू होंगे , जिनमें नियम 
54 ( 4 ) ( तीन ) में वर्णित कोई एक व्यक्ति भी निदेशक / भागीदार / 
प्रोपराईटर है । उदाहरणार्थ 
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( 5.1 ) आपूर्तिकर्ता " A " एक भागीदारी संस्था है , जिसमें K , L , M भागीदार हैं 
तथा आपूर्तिकर्ता " A " को मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग या 
संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है । 


( 5.2 ) कंपनी / फर्म " B " एक संस्था है , जिसमें " K " एक भागीदार है । 
( 5.3 ) उक्त परिस्थिति में फर्म " B " पर भी काली सूची के 54 ( 4 ) में 
वर्णित प्रावधान लागू होंगे । 

( 6 ) नियम 54 ( 1 ) में वर्णित आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे । यदि 
ब्लैक लिस्टेड फर्म के भागीदार , निदेशक , प्रोपराईटर को यदि ब्लैक 
लिस्टिंग के पूर्व कार्यादेश / प्रदाय आदेश जारी किया गया है तो वह 
ब्लैक लिस्टिंग से प्रभावित नहीं होगा | 


55. देश की सीमा से लगे देशों के सेवा / माल एवं अन्य कार्य प्रदायकर्ताओं 
अथवा लाभकारी स्वामित्व वाले प्रदायकर्ताओं द्वारा भारत सरकार द्वारा 
जारी परिपत्र के तारतम्य में शासकीय क्रय : 


इस नियम का पालन विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से 
अपने स्तर पर किया जा सकेगा । 


56. भारत सरकार द्वारा समय - समय पर क्रय तथा सेवाओं के उपार्जन के 
संबंध में जारी नियमों / निर्देशों का पालन विभागों द्वारा वित्त विभाग 
की सहमति से अपने स्तर पर किया जा सकेगा । 


पी . नरहरि , सचिव . 
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( i ) 

( ii ) 


क्र . निविदाकर्ता 

1 . 

A 

2 . 

B 


प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को क्रय में प्राथमिकता 
प्रदान करने संबंधी नियम 23.1 ( 1 ) , ( 2 ) एवं ( 3 ) के संबंध में उदाहरण 


3 . 


उदाहरण स्वरूप क्रयकर्ता विभाग द्वारा 100 नग कुर्सी के क्रय हेतु 
निविदा आमंत्रित की गई है । इस निविदा के अन्तर्गत 25 नग कुर्सी का 
क्रय प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से किया जाना है । इस निविदा में 
05 निविदाकर्ताओं द्वारा भाग लिया जाकर दरें प्रस्तुत की गईं । निविदा 
में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं का प्रकार ( Status ) एवं उनके द्वारा 
प्रस्तुत दरों की स्थिति निम्नानुसार है : 


4 . 

5 . 
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C 


D 

E 


निविदाकर्ता का प्रकार 

अधिकृत विक्रेता 

प्रदेश का सूक्ष्म एवं लघु 


उद्यम 

प्रदेश का सूक्ष्म एवं लघु 

उद्यम 

अन्य उद्यम / निविदाकर्ता 

प्रदेश का सूक्ष्म एवं लघु 

उद्यम 


[ भाग 4 ( ग ) 


प्रपत्र " अ " 


120.00 


प्रस्तुत दर दरों की स्थिति 

110.00 

L - 2 

112.00 

L - 3 


100.00 

115.00 


L - 5 


L - 1 

1-4 


निविदा में न्यूनतम दर ( एल -1 ) रूपये 100.00 प्राप्त हुई है । 
निविदाकर्ता B , C एवं E प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हैं , जिनके द्वारा 
निविदा में भाग लिया गया है । 


( iii ) 

निविदाकर्ता B एवं E द्वारा प्रस्तुत दरें एल -1 + 15 प्रतिशत की सीमा में हैं , 
अतः वह सामग्री के प्रदाय हेतु पात्र हैं । 

( iv ) 

निविदाकर्ता C प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हैं , परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत 
दरें एल- 1 + 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक हैं , अतः वह सामग्री प्रदाय 
हेतु पात्र नहीं हैं । 
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( v ) निविदाकर्ता B द्वारा प्रस्तुत दर की स्थिति एल -3 है एवं निविदाकर्ता E 
द्वारा प्रस्तुत दर की स्थिति एल -4 है । इस स्थिति में सर्वप्रथम एल -3 
निविदाकर्ता को एल -1 दर पर प्रदाय हेतु सहमति प्राप्त करनी होगी । 
उनके द्वारा सहमति प्रदान करने की दशा में उनसे प्रदाय करवाया जाना 
होगा । 


भाग 4 ( ग ) ] 


( vi ) निविदाकर्ता B द्वारा असहमति व्यक्त करने की दशा में निविदाकर्ता E 
जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों की स्थिति एल -4 है , से एल -1 दर पर 25 
प्रतिशत मात्रा के प्रदाय हेतु सहमति प्राप्त की जाना होगी । 

. 

( vii ) प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदाय हेतु असहमति व्यक्त करने 
अथवा निर्धारित समय - सीमा में आदेशित मात्रा का प्रदाय हेतु क्षमता 
उपलब्ध न होने की दशा में प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षित 
मात्रा का क्रय एल -1 निविदाकर्ता से किया जाएगा , चाहे वह किसी भी 
श्रेणी का उद्यम अथवा प्रदेश के बाहर का निविदाकर्ता हो । 


प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को क्रय में प्राथमिकता 
प्रदान करने संबंधी नियम 23.1 ( 4 ) एवं ( 5 ) के संबंध में उदाहरण 

विवरण 


1 


2 


क्र . 


माना कि कुल क्रय की राशि रूपये 100 है । 

सूक्ष्म और लघु उद्यम से कुल क्रय 

( अ ) अनुसूचित जाति / जनजाति प्रवर्ग 
के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम 
से क्रय 


( ब ) महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म , 
और लघु उद्यम से क्रय ( महिलाओं के 
स्व - सहायता समूह के स्वामित्व वाले 
सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्राथमिकता दी 
जावेगी ) 


( स ) अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यम से क्रय 

योग 

एल -1 से क्रय 


प्रपत्र " ब " 


कुल क्रय 


क्रय / खरीद राशि 
रूपये में 


25 

04 


03 


18 

25 

75 

100 


81 


82 


क्र . 


विवरण 


4 . 
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अनारक्षित सामग्री के उपार्जन हेतु विभिन्न विधियां 

क्रय हेतु निर्धारित 
सीमा 

क्रय रुपये 50,000 / - तक 
without प्रत्येक अवसर 


Departmental 

Committee ) 


1. बिना कोटेशन के 

( Purchase 

Quotation ) 

2. विभागीय क्रय समिति द्वारा रुपये 50,000 / - से GeM पोर्टल से क्रय 

क्रय 

( Purchase by अधिक 

2.50 


Purchase लाख तक 


क्रय 

एकल स्त्रोत से . 
( Purchase by Single Source ) 


रु . 


5. सीमित निविदा ( Limited 

Tender ) 


प्रपत्र " स " 


कहां से क्रय 


[ भाग 4 ( ग ) 


' 

3. खुली निविदा द्वारा क्रय | रुपये 2.50 लाख से खुली निविदा द्वारा खुली 
( Purchase by Open Tender ) अधिक मूल्य 

निविदा 


स्थानीय बाजार / GeM 
पोर्टल के माध्यम से क्रय 


हेतु 

mptenders.gov.in की ई 
टेण्डरिंग प्रणाली अथवा 
GeM के साथ - साथ शासन 
की समय - समय पर 
अधिकृत अन्य पोर्टल के 
माध्यम से आमंत्रित 

GeM पोर्टल के माध्यम से 
आमंत्रित 

यह प्रावधान विलोपित 


नोट : 

क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा इस पद्धति का उपयोग समस्त बजट शीर्षों के 
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच बार किया जा सकेगा । 

इस पद्धति का उपयोग वित्तीय वर्ष में पांच बार ( समस्त बजट शीर्ष में ) 
से अधिक अवसरों पर नहीं किया जा सकेगा । 


उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों में परिवर्तन नियम -31 के अन्तर्गत 
गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा । 


पी . नरहरि , सचिव . 


भाग 4 ( ग ) ] 


क्रमांक - 214 / मप्रविनिआ / 2023. विद्युत अधिनियम , 2003 ( क्रमांक 36 , वर्ष 2003 ) की 
धारा 181 ( 2 ) ( ज ) तथा धारा 181 ( 2 ) ( यघ ) सहपठित धाराओं 36 तथा 61 में प्रदत्त तथा इस 
निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक 
आयोग , एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी 
निबन्धन एवं शर्ते ) ( पुनरीक्षण - चतुर्थ ) विनियम , 2020 { आरजी - 28 ( IV ) , वर्ष 2020 } , ( जिन्हें 
एतद् पश्चात् " मूल विनियम निर्दिष्ट किया गया है ) , में संशोधन करने हेतु निम्न 
विनियम बनाता है , अर्थात् ; 


1 . 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्ते ) 
( पुनरीक्षण - चतुर्थ ) विनियम , 2020 में प्रथम संशोधन { एआरजी - 28 ( IV ) ( i ) . वर्ष 2023 } 
संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 


2 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 जनवरी 2023 

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग 

पंचम तल , मेट्रो प्लाजा , ई –5 , अरेरा कालोनी , बिट्टन मार्केट , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2023 


1.1 
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1.2 


ये विनियम " मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( पारेषण टैरिफ के 
अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्ते ) ( पुनरीक्षण - चतुर्थ ) . ( प्रथम संशोधन ) 
विनियम , 2020 { एआरजी- 28 ( IV ) ( i ) . वर्ष 2023 } " कहलायेंगे | 

ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के " राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से 
लागू होंगे । 

ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे । 


1.3 

मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन 

मूल विनियमों के विनियम 2 " विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा " के स्थान 
पर निम्नानुसार विनियम स्थापित किया जाए : 

" 2 . 

विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा 

ये विनियम विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वितरण 
अनुज्ञप्तिधारियों / निर्बाध ( खुली ) पहुंच उपभोक्ताओं को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 
विद्युत - दर ( टैरिफ ) अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे जहां पारेषण 
प्रणाली की क्षमता का आवंटन समय - समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत 
नियामक आयोग ( मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन एवं शर्ते ) 
विनियम , 2005 के अधीन किया गया हो : 
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[ भाग 4 ( ग ) 


परन्तु यह कि रू . 250 करोड़ ( रूपये दो सौ पचास करोड़ ) की उच्चतम 
सीमा ( threshold limit ) से अधिक समस्त नवीन राज्यान्तिरक पारेषण 
परियोजना ( ओं ) हेतु विद्युत - दर ( टैरिफ ) का अवधारण पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम 
से किया जाएगा तथा आयोग द्वारा इसे विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अधीन 
युक्तियुक्त जांच - पड़ताल के पश्चात् भारत सरकार , विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी 
सुसंगत दिशा - निर्देशों ( तथा इसके संशोधनों ) के अनुसार कराया जाकर अपनाया 

जाएगा । " 


आयोग के आदेशानुसार , 
उमाकांता पॉडा , सचिव . 


टीप : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन 
तथा शर्तें ) ( पुनरीक्षण - चतुर्थ ) विनियम , 2020 का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन 
राजपत्र में दिनांक 14 फरवरी 2020 को किया गया । 

Bhopal , the 23rd January 2023 

No. MPERC / 2023 / 214. In exercise of the powers conferred by Sections 181 ( 2 ) ( h ) 
and 181 ( 2 ) ( zd ) read with Sections 36 and 61 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) and 
all other powers enabling it in this behalf , the Madhya Pradesh Electricity Regulatory 
Commission hereby makes the following Regulations , to amend the Madhya Pradesh 
Electricity Regulatory Commission ( Terms and Conditions for Determination of 
Transmission Tariff ) ( Revision- IV ) Regulations , 2020 , { RG - 28 ( IV ) of 2020 } " 
( hereinafter referred to as “ the Principal Regulations " ) , namely : 


FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY 
CONDITIONS FOR DETERMINATION OF 
COMMISSION ( TERMS AND 
TRANSMISSION TARIFF ) REGULATIONS , 2020 { ARG - 28 ( IV ) ( i ) OF 2023 } . 


1. Short Title and Commencement . 

1.1 . These Regulations may be called " First amendment to Madhya Pradesh 
Electricity Regulatory Commission ( Terms and Conditions for determination of 
Transmission Tariff ) ( Revision – IV ) Regulations , 2020 { ARG - 28 ( IV ) ( i ) of 2023 } " . 


भाग 4 ( ग ) ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 

1.2 . These Regulations shall come into force with effect from the date of publication in 

the official Gazette . 

1.3 . These Regulations shall extend to the whole of the state of Madhya Pradesh . 


2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations . 


2.1 


85 


The Regulation 2 , " Scope and extent of application " of the Principal 
Regulations shall be substituted as under : 


" 2 . 

Scope and extent of application : 

These Regulations shall apply in all cases of determination of transmission 
Tariff under Section 62 of the Electricity Act , 2003 to be charged by the 
Transmission Licensee to Distribution Licensees / Open Access Customers , 
where the capacity of the Transmission System has been allotted under MPERC 
( Terms & Conditions of Intra- State Open Access in MP ) Regulations , 2005 , as 
amended from time to time . 


Provided , the tariff of all new intra - state transmission projects costing above a 
threshold limit of Rs . 250 Crore ( Rupees Two Hundred & Fifty Crore ) , shall be 
determined through transparent bidding process and shall be adopted by the 
Commission under section 63 of the Electricity Act ' 2003 after prudence check 
in accordance with the relevant Guidelines ( and its amendments ) issued by the 
Ministry of Power , Government of India . 


By order of the Commission , 
UMAKANTA PANDA , Secy . 


Note : The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission ( Terms and 
Conditions for Determination of Transmission Tariff ) Regulations , 2020 
were published in Gazette of Madhya Pradesh on 14th February , 2020 . 
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क्रमांक - 215 / मप्रविनिआ / 2023. विद्युत अधिनियम , 2003 ( क्रमांक 36 , वर्ष 2003 ) की 
धारा 181 ( 2 ) ( यघ ) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित सामर्थ्यकारी 
सभी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग , एतद् 
द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा 
शर्तें ) ( पुनरीक्षण चतुर्थ ) विनियम 2020 { आरजी - 26 ( IV ) , वर्ष 2020 ) , ( जिन्हें एतद् पश्चात् 
" मूल विनियम " निर्दिष्ट किया गया है ) का संशोधन करने के लिये निम्न विनियम बनाता 
है , अर्थात् : 


1 . 


N 


- 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा 
शर्तें ) ( पुनरीक्षण चतुर्थ ) विनियम 2020 में प्रथम संशोधन ( आरजी - 26 ( IV ) ( i ) . वर्ष 2023 


2 . 


1.1 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2023 


संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 

ये विनियम " मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( उत्पादन टैरिफ के अवधारण 
संबंधी निबन्धन तथा शर्तें ) ( पुनरीक्षण चतुर्थ ) ( प्रथम संशोधन ) विनियम , 2020 , 
{ आरजी- 26 ( IV ) ( i ) , वर्ष 2023 ) " कहलाएंगे । 

ये विनियम इनके शासकीय " राजपत्र ' में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 
ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे । 


1,2 


भाग 4 ( ग ) 


1.3 


2,2 


मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन 

" मूल विनियमों के विनियम 2 " विस्तार तथा लागू की जाने की सीमा " के स्थान 
पर निम्नानुसार विनियम स्थापित किया जाए : 

2.1 


ये विनियम विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 62 सहपठित धारा 86 के 
अन्तर्गत किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के वितरण हेतु किसी विद्युत 
उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के संबंध में ( नवीकरणीय ऊर्जा 
आधारित स्त्रोतों को छोड़कर ) उत्पादन टैरिफ अवधारण के समस्त प्रकरणों 
पर लागू होंगे परन्तु ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु लागू नहीं होंगे जहां 
विद्युत - दर ( टैरिफ ) केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार 
प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अनुसार अभिनिश्चित की गई हो जैसा कि 
आयोग द्वारा इन्हें विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 63 के उपबन्धों के 
अन्तर्गत अपनाया गया हो । 


निम्न प्रकरणों के लिये विद्युत - दर ( टैरिफ ) का अवधारण इन विनियमों के 
अधीन विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत किया जाएगा : 


भाग 4 ( ग ) ] 


एक . 


दो . 

· 


तीन . 


चार . 


पांच . 


छः 
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जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र को राज्य शासन के स्वामित्व वाली अथवा 
नियंत्रणाधीन कम्पनी द्वारा एक चिन्हांकित विकासकता के रूप में किया 
गया हो । 


विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्र के विस्तार के प्रकरण में यदि उसे किसी 
दीर्घ - अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से लाभार्थियों / हितग्राहियों को 
पूर्णतया या आंशिक तौर पर विद्युत आपूर्ति हेतु बंधित किया गया हो : 


परन्तु यह कि निजी विकासकर्ता हेतु विस्तार को विद्यमान क्षमता 
के शतप्रतिशत से अनाधिक एक बारगी अभिवृद्धि तक सीमित होगी : 


परन्तु यह और भी कि विद्यमान उत्पादन की साझी अधोसंरचना को 
विस्तारित क्षमता हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा विस्तारित क्षमता में 
नवीन प्रौद्योगिकी के लाभ का विस्तार विद्यमान क्षमता हेतु किया जाएगा । 
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित नीति के अधीन विकसित परियोजनाओं की 
अधिकतम 35 प्रतिशत स्थापित क्षमता को , यदि कोई हो , तथा जिस राज्य 
के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ बंधित किया गया हो । 


किसी जल विद्युत परियोजना के विकासक के पास उवहन संग्रहण संयन्त्र 
( Pump Storage Plants - PSP ) को सम्मिलित करते हुए टैरिफ नीति , 
2016 के अनुच्छेद 5.5 के अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन दीर्घ अवधि 
विद्युत क्रय अनुबन्धों ( PPAs ) के माध्यम से विद्युत अधिनियम , 2003 की 
धारा 62 के अन्तर्गत आयोग के माध्यम से विद्युत - दर ( टैरिफ ) अवधारण 
कराये जाने का विकल्प विद्यमान होगा । 


100 मेगावाट रूपांकन क्षमता से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं 
के विकासकों बाबत जिन्हें टैरिफ नीति , 2016 अर्थात् दिनांक 28.01.2016 
द्वारा जारी अधिसूचना से पूर्व कार्यस्थल आवंटन किये जा चुके हैं , के पास 
एक पारदर्शक प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा तथा मानदण्डों के पूर्व निर्धारित 
समुच्चय के आधार पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अधीन दीर्घ 
अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध के माध्यम से आयोग द्वारा विद्युत - दर ( टैरिफ ) 
का अवधारण कराये जाने का विकल्प विद्यमान होगा । 


कोयला धोवन अस्वीकरणों ( कोल वाशरी रिजेक्टस ) का उपयोग करने वाले 
विद्युत उत्पादन केन्द्र की विद्युत दर ( टैरिफ ) जिन्हें राज्य के सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों या संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम द्वारा शासकीय कम्पनी तथा 
शासकीय कम्पनी को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी द्वारा विकसित किया 
गया है , का अवधारण इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा : 


- 


परन्तु आगे यह कि शासकीय कम्पनी तथा शासकीय कम्पनी को 
छोड़कर किसी अन्य कम्पनी के मध्य संयुक्त उपक्रम के प्रकरण में शासकीय 
कम्पनी को छोड़कर किसी अन्य कम्पनी का शेयर धारण ( होल्डिंग ) प्रत्यक्ष 
रूप से या फिर उसकी किसी सहायक ( Subsidiary ) कम्पनी या संबद्ध 
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3 . 


4 . 


2.3 
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[ भाग 4 ( ग ) 


( associate ) कम्पनी के माध्यम से प्रदत्त शेयर पूंजी का 26 प्रतिशत से 
अधिक न होगा : 


परन्तु आगे यह और कि ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई 
की विद्युत - दर ( टैरिफ ) के ऊर्जा प्रभार घटक का अवधारण कोयला धोवन 
( कोलवाशरी ) परियोजना की स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत के आधार 
पर किया जाएगा : 


परन्तु यह और भी कि कोयला अस्वीकरणों ( rejects ) का सकल 
उष्मीय मान ( ग्रॉस कैलोरीफिक वेल्यु ) , विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा 
लाभार्थियों / हितग्राहियों द्वारा संयुक्त रूप से किये गये मापन के अनुसार 
होगा । 


नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों ( केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें विनियम 2.2 ( 1 ) 
के अधीन सम्मिलित किया है ) हेतु विद्युत - दर ( टैरिफ ) जिस हेतु विद्युत क्रय 
अनुबन्ध दिनांक 05.01.2011 के पश्चात् लाभार्थियों / हितग्राहियों को विद्युत 
की आपूर्ति हेतु निष्पादित किये गये हैं , की प्राप्ति पारदर्शी बोली प्रक्रिया के 
माध्यम से की जाएगी तथा इस विधि के अनुसार प्राप्त की गई विद्युत - दर 
को आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत अंगीकार 
कर लिया जाएगा : 

· 


परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन केन्द्र / केन्द्रों हेतु विद्युत - दर ( टैरिफ ) 
जिस / जिन हेतु विद्युत की आपूर्ति हेतु करार / अनुबन्ध 05.01.2011 को या 
उससे पूर्व निष्पादित किया गया है / किये गये हैं तथा कथित उत्पादन 
केन्द्रों हेतु वित्तीय समापन ( फायनेन्शियल क्लोजर ) की प्राप्ति भी पारदर्शी 
बोली प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की जा सक़ी हो , की प्राप्ति भी पारदर्शी 
प्रक्रिया के माध्यम से की जा जाएगी तथा इसे विद्युत अधिनियम , 2003 की 
धारा 63 के अधीन अंगीकार ( adopt ) किया जाएगा । " 


मूल विनियमों के विनियम 5.4 को विलोपित किया जाए । 

मूल विनियमों के विनियम 56 को विलोपित किया जाए । 


आयोग के आदेशानुसार , 
उमाकांता पाँडा , सचिव . 


टीप : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा 

-- 

शर्तें ) ( पुनरीक्षण - चार ) विनियम , 2020 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 28 
फरवरी , 2020 को किया गया । 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 

Bhopal , the 23rd January 2023 
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No. 215 / MPERC / 2023 : In exercise of powers conferred under Section 181 ( 2 ) ( zd ) read 
with Section 61 of the Electricity Act 2003 ( No. 36 of 2003 ) thereof and all other powers 
enabling it in this behalf , the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission 
hereby makes the following Regulations , to amend the Madhya Pradesh Electricity 
Regulatory Commission ( Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff ) 
Regulations , 2020 , ( Revision - IV ) , [ ( RG - 26 ( IV ) of 2020 ] ” ( hereinafter referred to as " the 
Principal Regulations " ) , namely : 


FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY 
REGULATORY COMMISSION ( TERMS 
( TERMS AND CONDITIONS FOR 
DETERMINATION OF GENERATION TARIFF ) ( REVISION - IV ) 
REGULATIONS , 2020 { ARG - 26 ( IV ) ( i ) OF 2023 } . 


1. Short Title and Commencement . 

1.1 . These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory 
Commission ( Terms and Conditions for determination of Generation Tariff ) 
( Revision - IV ) Regulations , 2020 { ARG - 26 ( IV ) ( i ) OF 2023 } ( First Amendment ) . 

1.2 . These Regulations shall come into force with effect from the date of publication in 
the official Gazette . 

1.3 . These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh . 


2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations . 

The Regulation 2.1 " Scope and extent of application " of the principal Regulations shall 
be substituted as under : 


2.1 These Regulations shall apply in all cases of determination of tariff for a generating 
station or a unit thereof ( other than generating stations based on renewable sources of 
energy ) under Section 62 read with Section 86 of the Electricity Act , 2003 for supply of 
electricity to a Distribution Licensee , but shall not apply to generating stations whose 
tariff has been discovered through tariff based competitive bidding in accordance with 
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I. 


II . 


2.2 Tariff for following cases shall be determined under Section 62 of the Electricity Act , 
2003 under these Regulations : - 


III . 


IV . 


V. 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


VI . 


[ भाग 4 ( ग ) 


the guidelines issued by the Central Government and adopted by the Commission under 
Section 63 of the Electricity Act , 2003 . 


Where the generating station is developed by a company owned or controlled by 
the State Government as an identified developer . 


In case of expansion of existing generating station , if tied up fully or partially for 
supplying power to the beneficiaries through a long term power purchase 
agreement : 


Provided that for private developers , expansion would be restricted to one 
time addition of not more than 100 % of the existing capacity : 


Provided further that the common infrastructure of existing generating 
station , shall be utilized for the expanded capacity and the benefit of new 
technology in the expanded capacity shall be extended to the existing capacity . 


For a maximum of 35 % installed capacity of Projects developed under the policy 
notified by the State Government , if any , and tied up with the Distribution Licensee 
of the State . 


The developer of a hydroelectric project , including Pumped Storage Plant ( PSP ) , 
would have the option of getting the tariff determined by the Commission under 
Section 62 of the Electricity Act ' 2003 for the power to be sold through long term 
Power Purchase Agreements ( PP.As ) subject to conditions specified under para 5.5 
of the Tariff Policy , 2016 . 


The developers of hydro power projects of more than 100 MW design capacity for 
which sites have been awarded prior to the notification of tariff policy , 2016 i.e. 
28.01.2016 by following a transparent process and on the basis of pre - determined 
set of criteria would also have the option of getting the tariff determined by the 
Commission for the power to be sold through long term PPA under Section 62 of 
the Electricity Act , 2003 . 


Tariff of generating station using coal washery rejects and developed by State PSUs 
or Joint Venture between a Government Company and Company other than the 
Government Company shall be determined in accordance with these Regulations : 


Provided that in case of Joint Venture between a Government Company and a 
Company other than Government Company , the shareholding of the company other 
than Government Company either directly or through any of its subsidiary company 
or associate company shall not exceed 26 % of the paid up share capital : 


Provided further that the energy charge component of the tariff of such 
generating station or unit thereof shall be determined based on the fixed cost and the 


भाग 4 ( ग ) ] 
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variable cost of the coal washery project : 

Provided also that the Gross Calorific Value of coal rejects shall be as 
measured jointly by the generating company and the beneficiaries . 


2.3 Tariff of all new generating stations [ except those covered under Regulation 2.2 ( I ) ] for 
which power purchase agreements have been executed for supply of electricity to the 
beneficiary after 05.01.2011 , shall be discovered through transparent bidding process 
and tariff discovered in such manner shall be adopted by the Commission under Section 
63 of the Electricity Act 2003 ; 
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Provided that the tariff of generating station ( s ) for which agreement ( s ) have 
been executed for supply of electricity to the beneficiaries on or before 05.01.2011 
and the financial closure for the said generating station ( s ) has not been achieved by 
31.03.2019 shall also be discovered through transparent bidding process and tariff 
shall be adopted by the Commission under Section 63 of the Electricity Act , 2003 . 


3. Regulation 5.4 of the principal Regulation shall be deleted . 


4. Regulation 5.6 of the principal Regulations shall be deleted . 


By order of the Commission , 
UMAKANTA PANDA , Secy . 


Note : The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission ( Terms and 
Conditions for Determination of Generation Tariff ) Regulations , 2020 were 
published in Gazette of Madhya Pradesh on 28th February ' 2020 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 

अंतिम विनियम 

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023 

क्रमांक 216 / मप्रविनिआ / 2023 

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना 
क्रमांक 160 दिनांक 16 जनवरी , 2023 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग चार में दिनांक 
20 जनवरी , 2023 को पृष्ठ क्रमांक 13 पर किया गया है । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( ऊर्जा के 
नवीकरणीय ( अक्षय ) स्त्रोतों से विद्युत का सह- उत्पादन तथा उत्पादन ) , ( पुनरीक्षण - द्वितीय ) , विनियम 2021 
( प्रथम संशोधन ) [ ए . आर . जी . - 33 ( II ) ( i ) वर्ष 2023 ] के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण में विनियम 3.1 की 
तालिका में , वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल नवीकरणीय क्रय आबन्ध ( आर.पी.ओ. ) त्रुटि के साथ प्रकाशित 
हो गया है । 
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- 


[ भाग 4 ( ग ) 


अतएव् यह शुद्धि - पत्र इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है । उपरोक्त दर्शाये 
विनियम के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण में विनियम 3.1 की तालिका में , वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल 
नवीकरणीय क्रय आबन्ध ( आर.पी.ओ. ) 26.89 % के स्थान पर 27.39 % पढ़ा जावेगा । 


उमाकांता पाँडा , सचिव . 


Bhopal , the 24th January 2023 

No.216 MPERC / 2023 - In the Hindi and English versions of notification no . 160 
dated 16 January 2023 of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission . 
published at page 13 , Part 4 of Madhya Pradesh Gazette on 20 January 2023 , in 
the Table of Regulation 3.1 of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory 
Commission ( Co Generation and Generation of Electricity from Renewable 
Sources of Energy ) ( Revision - II ) Regulations 2021 ( First Amendment ) [ ARG - 33 
( II ) ( i ) of 2023 ] , Total RPO for the Financial Year 2023-24 is erroneously 
published . 


Therefore , this corrigendum is published for correction of the 
error . In Hindi and English versions of the above mentioned Regulation , in the 
Table of Regulation 3.1 , Total RPO for the Financial Year 2023-24 shall be read 
as 27.39 % instead of 26.89 % . 


UMAKANTA PANDA , Secy . 


भाग 4 ( ग ) ] 


क्रमांक - 220 / मप्रविनिआ / 2023. विद्युत अधिनियम , 2003 ( क्रमांक 36 , वर्ष 2003 ) की 
धारा 61 सहपठित धारा 181 ( 2 ) ( यघ ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य 
समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग , एतद् द्वारा 
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की 
विद्युत - दर निर्धारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें ) विनियम , 2017 ( जी- 43 , वर्ष 2017 ) जिसे 
एतद् पश्चात् " मूल विनियम " निर्दिष्ट किया गया है , का संशोधन करने हेतु निम्न 
विनियम बनाता है , अर्थात् : 


1 . 


2 . 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की 
विद्युत - दर निर्धारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते ) विनियम , 2017 में प्रथम संशोधन 
{ एजी - 43 ( i ) , वर्ष 2023 " 

- 

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 


3 . 


3.1 


1.1 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023 


1.2 


1.3 


— 
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ये विनियम " मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों 
द्वारा उत्पादित ऊर्जा की विद्युत दर निर्धारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें ) 

( प्रथम संशोधन ) विनियम , 2017 { एजी - 43 ( i ) , वर्ष 2023 ) " कहलायेंगे । 


- 


ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के " राजपत्र " में इनकी प्रकाशन तिथि से 
लागू होंगे । 

ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे । 


मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन 

उप - खण्ड 2 ( म ) के पश्चात् उप - खण्ड 2 ( मक ) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया 

जाए : 


" ( मक ) सौर पवन मिश्रित परियोजनाएं " से अभिप्रेत एक परियोजना से है जिसके 
द्वारा ऊर्जा संग्रहण ( स्टोरेज ) के साथ या उसके बगैर भी पवन तथा सौर ऊर्जा 
स्त्रोतों के संयोजन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ; " 


मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन : 

मूल विनियमों के विनियम चार के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए : 

" पात्रता मापदंड- नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयन्त्रों की निम्नलिखित श्रेणियों हेतु 
विद्युत - दर विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 62 के अधीन निर्धारित की जागी : 

- 
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क ) 


ख ) 


ग ) 


ङ ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 


छ ) 


पवन विद्युत परियोजना जिसके अन्तर्गत 5 मेगावाट क्षमता से कम क्षमता 
के टरबाइन उत्पादकों ( turbine generators ) का उपयोग किया जा रहा 
हो । 


[ भाग 4 ( ग ) 


लघु जल विद्युत परियोजना राज्य समन्वयन अभिकरण / राज्य सरकार 
द्वारा अनुमोदित कार्यस्थल पर स्थित हो जहां नवीन संयन्त्र तथा मशीनरी 
का उपयोग किया जा रहा हो और एकल स्थल पर स्थापित विद्युत 
उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट से कम या उसके बराबर हो । 


घ ) 

बगास आधारित विद्युत सह- उत्पादन परियोजना- कोई परियोजना बगास 
आधारित विद्युत सह- उत्पादन के रूप में परिभाषित होने की अर्हता 
रखेगी यदि वह किसी सह - उत्पादन परियोजना की अर्हकारी अपेक्षा की 
पूर्ति करती हो । 


- 

रेंकाइन चक्र प्रौद्योगिक पर आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजना - बायोमास 
परियोजनाएं जिनमें रेंकाइन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन संयन्त्र 
तथा मशीनरी का उपयोग किया जा रहा हो तथा बायोमास ईंधन स्त्रोत 
का उपयोग किया जा रहा हो । 


सौर प्रकाश वोल्टीय तथा सौर ताप 
अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर आधारित 5 
परियोजना । 


- 


परियोजना - एमएनआरई द्वारा 

- 

मेगावाट से कम क्षमता की 


च ) बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना - कोई परियोजना बायोगैस आधारित 
परियोजना के रूप में परिभाषित होने की अर्हता रखेगी यदि वह नवीन 
संयन्त्र तथा मशीनरी का उपयोग कर रही हो तथा ऐसी ग्रिड संसक्त 
प्रणाली हो , 100 % बायोगैस प्रज्वलित इंजन का उपयोग करती हो , जो 
गोबर , वनस्पति अपशिष्ट तथा अन्य जैविक अपशिष्ट जैसा कि 
एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया जाए के आत्मसात्करण हेतु बायोगैस 
प्रौद्योगिकी से सहयोजित हो । 


नगरपालिक ठोस अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना - नगरपालिक ठोस अपशिष्ट 
के भस्मीकरण पर आधारित है , जैसा कि एमएनआरई द्वारा अनुमोदित 
किया जाए । 


ज ) सौर पवन संकर ( हायब्रिड ) परियोजनाएं , जिनकी क्षमता 50 मेगावाट से 
कम हो , जो एक ही स्थल या भिन्न - भिन्न स्थलों पर अवस्थित हों , 
जिनका एक ही स्थल पर 50 मेगावाट से कम क्षमता का वैयक्तिक 
आकार हो , इस शर्त के अध्यधीन होगा कि उसकी ऊर्जा संग्रहण के साथ 
या उसके बगैर 50 मेगावाट से कम न्यूनतम बोली क्षमता ( bid capacity ) 
हो , जिसके अनुसार एक संसाधन ( पवन या सौर ) की निर्धारित क्षमता 


भाग 4 ( ग ) ] 


3.2 


4 . 
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ख ) 


ग ) 


( rated capacity ) , प्रकरण दर प्रकरण आधार पर कुल संविदाकृत क्षमता 
का न्यूनतम 33 % हो : 


मूल विनियमों में विनियम 4 के पश्चात् एक नवीन विनियम “ 4 क " निम्नानुसार 
स्थापित किया जाए : 


" 4 क- परियोजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियों हेतु , विद्युत - दर ( टैरिफ ) जिन हेतु , 
केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया हेतु 
दिशा - निर्देश जारी किये जा चुके हैं को आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की 
धारा 63 के अन्तर्गत अपनाया जाएगा : 

क ) 


परन्तु यह कि ऐसी परियोजनाएं जिनके लिये आयोग द्वारा 
विद्युत - दर ( टैरिफ ) का निर्धारण विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 62 के 
अधीन करना हो वहां इन पर टैरिफ नीति , 2016 के अनुसार केन्द्र 
सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के संबंध में अधिसूचना तिथि के पश्चात् 
बोली प्रक्रिया ( bidding ) लागू होगी । " 
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पवन विद्युत परियोजना जिसके अन्तर्गत 5 मेगवाट से अधिक या उसके 
बराबर क्षमता के नवीन पवन टरबाइन उत्पादकों ( जनरेटर्स ) का उपयोग 
किया जा रहा हो । 


सौर प्रकाश वोल्टीय तथा सौर ताप विद्युत परियोजना - एमएनआरई द्वारा 
अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर आधारित जिनकी क्षमता 5 मेगावाट से अधिक 
या उसके बराबर हो । 


सौर पवन संकर ( हायब्रिड ) विद्युत परियोजनाएं : - सौर पवन संकर विद्युत 
परियोजना की सौर तथा पवन परियोजनाएं एक स्थल पर 50 मेगावाट 
तथा इससे अधिक वैयक्तिक आकार के साथ मय ऊर्जा संग्रहण के तथा 
उसके बगैर भी , मय 50 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के एक ही 
स्थल पर या भिन्न - भिन्न स्थानों पर अवस्थित हो सकती है जो इस शर्त 
के अध्यधीन लागू होगा कि एक स्त्रोत ( पवन या सौर ) की निर्धारित 
क्षमता कुल संविदाकृत क्षमता का न्यूनतम 33 % होगी । 


मूल विनियमों के विनियम 68 को विलोपित किया जाए तथा मूल विनियमों के 
विनियम 69 को विनियम 68 पुर्नक्रमांकित किया जाए । 


उमाकांता पाँडा , सचिव . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023 

Bhopal , the 24th January 2023 

No. MPERC / 2023 / 220 In exercise of the power conferred by Section 61 read with Section 
181 ( 2 ) ( zd ) of the Electricity Act 2003 , ( 36 of 2003 ) and all other powers enabling it in that behalf , 
the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission , hereby makes the following Regulations to 
amend the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission , ( Terms and Conditions for Tariff 
determination of energy from Renewable Energy Sources ) Regulations , 2017 { G - 43 of 2017 } herein 
after referred to as " the Principal Regulations " namely : 


[ भाग 4 ( ग ) 


FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY 
COMMISSION ( TERMS AND CONDITIONS FOR TARIFF DETERMINATION OF 
ENERGY FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES REGULATIONS , 2017 { AG - 43 ( i ) OF 
2023 } 

1. Short Title and Commencement 


1.1 . These Regulations shall be called the First amendment to Madhya Pradesh 
Electricity Regulatory Commission ( Terms and Conditions for Tariff determination 
of energy from Renewable Energy Sources ) Regulations , 2017 { AG - 43 ( i ) of 2023 } . 


1.2 . These Regulations shall come into force from the date of their publication in the 
Madhya Pradesh Gazette . 

1.3 . These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh . 


2. Amendment to Regulation 2 of Principal Regulations 


Sub - clause ( ya ) shall be inserted after sub - clause 2 ( y ) of Principal Regulation as under : - 


" ( ya ) Solar Wind Hybrid Projects " means a project , which generates power by 
combining Wind and Solar Energy Sources with or without Energy Storage . " 


3. Amendment to Regulation 4 of Principal Regulations 


3.1 Regulation 4 of the Principal Regulation shall be substituted as under : - 

" Eligibility Criteria- Tariff for the following categories of renewable generating plants shall 
be determined under Section 62 of the Electricity Act , 2003 : - 


a ) Wind Power Projects using new wind turbine generators with capacity less 
than 5 MW . 


b ) Small Hydro Projects - located at the sites approved by State Nodal Agency / 
State Government using new plant and machinery and installed power plant 
capacity equal to or less than 25 MW at single location . 
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c ) Biomass Power Projects based on Rankine Cycle Technology - Biomass power 
projects using new plant and machinery based on Rankine cycle technology 
and using biomass fuel sources . 


d ) Bagasse Based Co - generation Projects- The project shall qualify to be termed 
as a bagasse - based co - generation project if it meets the qualifying requirement 
of a Co - generation project , 

e ) Solar PV and Solar Thermal Power Projects - Based on technologies approved 
by MNRE with capacity less than 5 MW . 


f ) Biogas Based Power Projects - The project shall qualify to be termed as a 
Biogas - Based Power Project , if it is using new plant and machinery and having 
grid connected system that uses 100 % Biogas fired engine coupled with Biogas 
technology for co - digesting Cow Dung , vegetable waste and other bio waste 
as may be approved by MNRE . 

g ) Municipal Solid Waste Power Projects- Based on incineration of Municipal 
Solid Waste as approved by MNRE . 

h ) Solar Wind Hybrid Projects with capacity less than 50 MW located at same or 
different locations having individual size of less than 50 MW at one site with 
minimum bid capacity of less than 50 MW with or without Energy Storage , 
subject to the condition that the rated capacity of one resource ( wind or solar ) 
shall be at least 33 % of the total contracted capacity on case to case basis : 


Provided that the projects for which tariff is to be determined by the 
Commission under 62 of the Electricity Act 2003 shall be subject to bidding after the 
date of issue of notification in respect of such projects by the Central Government in 
terms of the Tariff Policy , 2016. " 


3.2 A new Regulation 4A shall be inserted after regulation 4 in Principle Regulations as under : 

" 4A- Tariff for the following categories of projects for which Central Government has 
already issued guidelines for Tariff Based Competitive Bidding shall be adopted by the 
Commission under Section 63 of the Electricity Act , 2003 : 


a ) Wind Power Projects using new wind turbine generators with capacity equal 
to or more than 5 MW . 

b ) Solar PV and Solar Thermal Power Projects - Based on technologies approved 
by MNRE with capacity equal to or more than 5 MW . 

c ) Solar Wind Hybrid Power Projects : - The Solar and Wind Projects of the Solar 
Wind Hybrid Power Project may be located at same or different locations 
having individual size of 50 MW and above at one site with minimum bid 
capacity of 50 MW with or without Energy Storage , subject to the condition 
that the rated capacity of one resource ( wind or solar ) shall be at least 33 % of 
the total contracted capacity . " 


4. Regulation 68 of the Principal Regulation is deleted and Regulation 69 of the Principal 
Regulation is re - numbered as 68 . 
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023 . 


